


“भारतीय सहकारिता आन्दोलन” पर यह पुस्तक लेकर पाठकों 
के चार उपस्थित होते हुए हृदय को अत्यन्त हप हो रहा है । 
सम्भव इस विषय पर पुस्तक लिखने का प्रयास भी न 

“करता हि श्रीयुत भमगवानदासजी केला सुझे पुस्तक लिखने पर 
बाधित न कर देते | श्री केलाजी साहित्यिक तपस्त्री हैं, भारतीय 
ग्रन्थताला के द्वारा अर्थशासत्र तथा राजनीति खाहित्य उत्पन्न 
करके उन्होने हिन्दी की महान सेवा को है। कोई भी उनके 
' सम्पर्क से आकर मात भापा को पुष्पांजलि चढ़ाये बिना नहीं 
| रह सकता । यही मेरे साथ हुआ, 'केलाजी को दिन्दी मे 
€ धहकारिता ” पर एक भो पुस्तक का न होना खटक रहा था । 
स्वयं अन्य पुस्तकों के लिखने मे व्यस्त होने के कारण उन्होने 
मुझे पकड़ा । इस विषय से रुचि होने के कारण मेने पुस्तक 
लिखने का बचन-द दे दिया | 


एक वर्ष परिश्रम करके गत वर्ष पुस्तक तैयार करली थी किन्तु 
मेरे यहां चोरी होगई ओर हस्त लिखित पुस्तक भी हाथ से निकल 
गई। बचत वध्य हो चुका था, अस्तु, फिर एक वर्ष परिश्रम 
करके पुस्तक लिखी । 


सहकारिता आन्दोलन के बिना भारतवर्ष के ग्रामों का उद्धार 
नहीं हो सकता । आयरलेड, डेनमा्क, जमनी, तथा इटली मे तो 
इस आन्दोलन की “बदौलत किसानो की काया पलट होगई | 
भारतवष में जहां किसानों के जीवन मरण का ग्रश्न उपस्थित हैं, 


छः 
हि ; 


है 


बिना इस आन्दोलन के गति ही नही है। अंग्रेजी में, इस विष 

पर हजारो सुन्दर ग्रन्थो की रचना हो चुकी हैं, किन्तु ॥े 

से अंग्रेजी न पढ़े हुए देश वासी कोई लाभ नहीं 
हिन्दी भाषा भाषी इस आन्दोलन की अज्भत राष्ट ] न्‍ 
शक्ति को जान सके, इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई 










अन्त मे मै संयुक्त प्रन्तीय सहकारिता विभाग के र' 
श्री विष्णु सहायजी आई. सो. एस. के प्रति हार्दिक 
प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने समय निकाल कर सारी 
को पढ़ा ओर इस विषय के अपने अनुभव का मुझे पूरा ९ 
दिया है। उनके सौजन्य तथा सहालुभूति का मूल्य मै घन्यर 

देकर आकलने की ध्रृष्टता नहीं करेगा । 


मुझे आशा है कि भारतीय नि्धेन जनता और विशेषतः 
आम निवासियों से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी विभाग तथा गैर 
सरकारी संस्थाएं इस पुस्तक का यथेष्ट स्वागत करेगी । 


(६ भार 


सहायक पुस्तक । 
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सट्कारी क्षमजीदी तशा कृति समितियां 
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भारतीय अहिकारिता आरदेलन 


० हा 


ज्म्र्थम् परच्छद्‌ 
सहकारिता के सिद्धान्त (५ 


समाज से रह कर मनुष्य बिना एक दूसरे के साथ सहयोग 
किये, एक दिन भी अपना कास नहीं चला सकता | सभ्यता के 
प्रारम्सिक काल से भी मनुप्य-समाज सहकारिता के सिद्धान्तों 
को समझती थी ओर व्यवृहारिक जीवन ये उसका उपयोग भी 
करतो थी | यदि मन॒ुप्य समाज सहकारिता को न अपनातो तो 
मलुप्य-जाति आज इतनी उन्नत तथा सभ्य कदापि न होती। 
आज से हजारों बष पहल ही अनुभव से यद्द धात होगया था 
कि मलुप्य-जीवन, बिना एक दूसरे के साथ सहयोग ऊिये, 
सम्भव द्वो जायगा | 

आज कल प्रनित्पर्ण का युग है; साधारणतया यह समन्‍ा 
जावा हू कि जो परतिस्षवा से नदी ठदर सकता उसके लिय 


शस छारण लाना का यद धारणा 
घन गई एे कि सलुप्य जादन का मूल सन्‍्त्र प्रातरपधा है; किन्तु 
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ई भारतीय सहकारिता आन्दोलंन 
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४ यदि एक दिन के लिये सी उसको दसरो का सहयोग न मिले तो 
उसका जीवन ही कणए्टकमय हो जावे | 





समाज मे प्रत्येक मनुष्य की कार्य-शक्ति एकसी नही है। अस्तु, 
सहकारिता तथा श्रम-विभाग (7)ए8707 ० )80०प/) के बिना 
मनुष्य समाज में रह कर अपनी आवश्यकताये पूरी नह्दी कर 
सकता । मनुष्य-समाज की उन्नति तथा सभ्यता के विकास के 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूर्ण, श्रम-विभाग का सिद्धान्त 
काम में ज्ञाया जाबे । यदि अधिक क्षमता वाले मनुष्य ऐसे 
साधारण कार्यों मे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, जिनको 
साधारण क्षमता वाले मनुष्य भी कर सकते है, तो समाज तथा 
सनुष्य की व्यक्तिगत उन्नत्ति मे सारी वाघा पड़ेगी | मनुष्य-जाति 
तभी उन्नति कर सकती है, जब मनुष्य को अपनी कार्य-शक्ति 
के अनसार किसी एक काय मे विशेष योग्यता प्राप्त करने का 
अवसर दिया जाबे । उदाहरण के लिये, किसी भी बस्तु के 
तेयार कराने में हमे सैकड़ों मनुष्यो का सहयोग प्राप्त करना 
पड़ता है | मध्य प्रान्त अथवा वम्बई आनन्‍्त का किसान कपास 
उत्पन्न करता है। कपास उत्पन्न करने मे उसे स्वयं बहुत से मनुष्यों 
का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ती है । महाजन, 
जमीदार, चढ़ई, लुद्दार, तथा मजदूर सभी उसे कपास उत्पन्न 
करने मे सहायता देते है। दलाल, आदतिया, तथा व्यापारी उस 
कपास को मोल लेकर अथवा व्यवसायियो के लिये खरीद कर 
जिनिंग फैक्टरी मे ले जाते है । जिनिंग फैक्टरियो मे सैकड़ो 

283" 


सहकारिता के सिद्धान्त 





मजदूरों के द्वारा कपांस ओटी ज्ञाती है, ओर गांठों से बांध 
कर अहमदाबाद, वम्बई, अथवा जापान के औद्योगिक केन्‍्द्रो को 
भेज दी जाती है | इस कार्य में भी बैलगाड़ी, मोटर, रेल, ओर 
जहाज़ों पर कार्य करने वाले, तथा व्यापारियों का सहयोग होता 
है । इसके उपरान्त कारखानों से हजारो मजदूरों, सिखियो, तथा 
अन्य कार्य-कर्ताओ की सहायता से कपड़ा तैयार किया जाता है। 
अन्त मे बह कपड़ा रेलो, जहाज़ो, तथा बैलगाड़ियो और मोटरो 
के द्वारा दूकानदारों के पास आता है । ग्राहक उसको खरीद कर 
दर्जी से कोट, कमीज इत्यादि बनवाता है, तब कही वह बवस्य 
पहिन सकता है| जब तक इतने लोग एक दूसरे के साथ सहयोग 
नही करेंगे, वस्ध तैयार नहीं हो सकते । इसी प्रकार, किसान 
गांवों मे रह कर गेंहूँ तथा अन्य अनाज उत्पन्न करता है, और 
नगरो मे निवास करने वाले अध्यापक, कक, डाक्टर, वकील 
तथा दूसरे लोग उस गेहूँ को खाते हैं। गेहूँ उत्पन्न करने से 
तथा उसे शहरों तक लाने में सेकड़ो मनुष्यो की सहायता की 
आवश्यकता होती है। कोई भी काम क्यो न ले लिया जावे,बिना 
सहयोग के वह सरलता पूर्वक नहीं हो सकता । आज हम 
लोगो का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर इतना अधिक निर्भर 
हे कि यदि सहकारिता के सिद्धान्त को त्याग दिया जाबे तो यह 
ध्यान से भी नही आ सकता कि संसार का कार्य कैसे चल 
सकेगा। सलुष्य की शक्ति सहकारिता में छिपी हुई है, और 
सहकारिता के द्वारा ही उसकी उन्नति हो सकती है । 
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मनुष्य जाति अब सहकारिता के सिद्धान्त को भत्नी भांति 
समझे गई है, और इसको मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक 
समम्ती है। समाज से निबंल ओर सचल, बुद्धिमान और सन्‍्द- 
चुद्धि, साहसी ओर कायर, चतुर और सूखे, शीघ्र कार्य करने 
वाले तथा आलसी--सभी प्रकार के मनुष्य है, यदि समाज को 
उन्नति की ओर अग्रसर होना है तो इन सब को एक साथ काये 
करना होगा । यदि समाज ग्रतिस्पधों के सिद्धान्त को अपनाले 
तो समाज की उन्नति अवश्य ही रुक जावेगी । कुछ लोगो का 
कहना है कि सनुष्य जीवन एक भयंकर संग्राम है और इस 
संग्राम मे वही जीवित रहकर सफल हो सकता है, जो संग्राम 
मे ठहर सके । जो निरवेल है--जो जीवन-संग्रास मे ठहर नहीं 
सकते, उनके लिये यहां कोई स्थान नही है| उनका कहना है कि 
यदि इस संग्राम मे सबलो को निबेलो की सहायता के लिये जाना 
पड़ा तो उनकी व्यक्तिगत अच्नति से वाधा पड़ेगी; व्यक्तिगत 
उन्नति तथा यशोपाजेन के लिये सहकारिता नही, प्रतिस्पर्धा की 
आवश्यकता है, सहकारिता इसके लिए घातक सिद्ध होगी। 
सहकारिताबादी शक्तातिजीवन (8प्ा प्यप्8) ० ६8७ 400०5६) 
के सिद्धान्त को खीकार नहीं करते। यह सिद्धान्त मनुप्य को 
समाज के ऊपर विठा देता है,व्यक्तिगत इच्छाओ की पर्ति के लिये 
सामूहिक खार्थ को ठुकराकर अपने पथ पर अग्रसर होना ही 
इस सिद्धान्त के मानने वालो का उद्देश्य होता है । यह सिद्धान्त 
व्यक्तिगत लाभ के लिए सामूहिक लाभ को नष्ट करने की शिक्षा 


ना 
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देता है ओर समाज से घोर असमानता उत्पन्न करवा है | आधु- 
निक युग मे पूँजीपतियों और श्रमजीवियो से जो भयंकर संग्राम 
छिड़ा हुआ है, “ पूँजो पतियो को नष्ट करदो ” की जो आवाज़ 
चारो ओर से सुनाई देरदी है, वह इस सिद्धान्त के द्वारा उत्पन्न 
हुई आर्थिक असमानता के कारण ही उठाई गई है | 


सेमाज अपने निबेल सदस्यों को ठीक उसी प्रकार 
नष्ट होते नहीं देख सकती, जिस प्रकार माता पिता अपन 
लंगड़े अथवा लूले पुत्र को मरते नहीं देख सकते। समाज 
का मूल मन्त्र शक्तातिजीवन न होकर “ निवलो की रक्षा ” 
होना चाहिये। यदि हम चाहते है कि समाज मे उत्पन्न हुई घोर 
आंर्थिक विपमता के कारण, हमे भयंकर क्रांतियो का सामना न 
करना पड़े तो हमे सहकारिता को अपनाना होगा । सहकारिता 
निबेलो की रक्षा करती है, वह उनको निर्बेल नही रहने देतो, वरन्‌ 
उसको संगठित करके शक्तिवान बनाने का प्रयत्त करती है | 
सहकारिता आन्दीलन उन लोगो की उन्नति मे वाधक नहीं होता 
जो कि शक्तिवान है और प्रतिस्पर्धा से अपने पैरों पर स्वयं खड़े 
हो सकते है, सहकारिता का ऐसे लोगो से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
वह तो केवल निधेन तथा निवलो का आन्दोलन है; पारस्परिक 
सहायता और सहालुभूति इसके मुख्य सिद्धान्त है, और सेवा 
इसका लक्ष्य है । 

यह तो पूव ही कहय जा चुका है कि सनुप्य का कोई भी कार्य 
बिना दूसरो के सहयोग के नहीं हो सकता, किन्तु आधुनिक 
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औद्योगिक संगठन मे धन-वित्रण की प्रणाली इतनी दूपित है 
कि जो लोग उत्पादन कार्य में सहयोग देते है, उन्हे उचित हिस्सा 
नही मिलता, अर्थात्‌ कुछ लोग तो उचित से अधिक पा जाते हैं, 
आर अधिक संख्या वालो को,जो कि निवल है. अपना हिस्सा भी 
नही मिलता। सिल में कास करने वाज्ञा सजदूर जो सिल को 
सफलता-पूर्वक चलाने के लिये उतना ही आवश्यक है जितना कि 
पंजीपति अथवा सिल-सेनेजर, बहुत थोड़ी मजदूरी पाता हैः 
तथा सैंनेजर और पूँजीपति अनुचित रूप से सम्पत्ति का अविक 
भाग हड्प कर जाते है, । किसान गेहूँ उत्पन्न करता है, दलाल, 
थोक व्यापारी, तथा दूकानदार साधारण गृहस्थ को गेहूँ पहुँचाने 
से सहयोग करते है, किन्तु गेहूँ का जो मूल्य ग्राहक देता है 
उसका बहुत थोड़ा अंश किसान को मिलता है,और दलाल, धोक 
व्यापारो, तथा दूकानदार उसका अधिक अंश खा जाते है। 
किसान को खेत की पंदावार का इतना कम मूल्य सिलता है कि 


खेती का खचा निकालने पर उसके लिये बहुत कम वचता है; यह 


उसके परिश्रस को देखते हये कुछ भी नहीं होता ! रेलवे 
लाइन को डालने का बड़े वड़े ठेकेदार ठेका लेते है,हजारो मज़दरो 


तथा कारीगरो को रख कर वे कास करते है, काम करने वाले 


सजदूरों ओर कारीगरो को बहुत थोड़ी सजदूरी देकर ठेकेदार 
सारा लाभ डकार जाता हैँ । सहकारिता घन-वितरण की अन्याय 
एड अखाला का स्वाकार नही करती और इसको नष्ट कर देना 
>राहती है। सहकारिता आन्दोलन वतेसान दूषित प्रणाली का 


+ 


री 
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विरोध करता है और प्रत्येक मनष्य को, जिसने सम्पत्ति 
उत्पादन कार्य से सहयोग दिया है, उसके परिश्रम के अनुपात 
सम्पत्ति देने का समर्थन करता हे । 


के 
मे 


सम्पत्ति का उत्पादन केवल पूँजी के ही द्वारा नही होता, श्रम 
की भी आवश्यकता होती है। पूँजीपति को अपनी पूँजी पर सूद 
तो मिलना ही चाहिये; साथ ही बह जोखिम भी उठाता है, उसके 
लिये भी उसे कुछ ल्ञाभ मिलना चाहिये। बेचारे मजदूर को तो 
पूरी मजदूरी भी पूँजीपति नही देते; अस्तु, यह सब तथा अन्य 
खर्चे निकाल कर भी कुछ अतिरिक्त लाभ बचता है । प्रश्न होता 
है कि यह अतिरिक्त लाभ किसको दिया जावे ? आधुनिक 
ओद्योगिक संगठन मे तो यह सारा का सारा पूँजीपतियो को 
मिलता है। श्रमजीवी समुदाय इस कारण चछुब्ध हो उठा है। जब 
सज़दूर लोग देखते हैं कि उन्हे कठिन परिश्रम करने पर भी भर- 
पेट भोजन नहीं मिलता, और पूँजीपति अनन्त धन-राशि प्रदि 
वर्ष हड़प जाते हैं तो खभावततः वे लोग असन्तु४ट हो जाते 
है । क्रमशः औद्योगिक देशों मे श्रमजणीवी समुदाय आज 
सब्नठित ही गया है ओर इस अत्याचार को सहन नहीं करना 
चाहता । ट्ूड यूनियन आन्दोलन इसी ग्रयत्व का फल है। 
साम्यवाद तो पूँजीपतियो के श्रस्तित्व॒ को ही नष्ट कर देना 
चाहता है | श्रमजीबवी आन्दोलन तथा साम्यवाद लाभ को 
केवल मजदूरों के ही लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं| सहकारिता 
अतिरिक्त लाभ का न्यायपूर्ण विभाजन करना चाहता हैं और 
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मजदूर रखे जाते है और लाभ हिस्सेदारों मे पूंजी के अनुपात में 
बांट दिया जाता है। सहकारी समितियों से पूँजी को अधिक 
महत्व नही दिया जाता | उप्तको सम्पत्ति उत्पन्न करने के लिये 
एक साधन मात्र समभा जाता है। यही कारण है कि समिति के 
प्रत्येक सदस्य को केवल एक ' वोट ! मिलती है, उसको समिति 
के कार्य सम्बालन मे उतना ही अधिकार हीता है जितना कि किसी 
दूसरे सदस्य को, परन्तु मिश्रित पूँजी वालो कम्पनियों मे पूँजो 
का ही सर्वोच्च स्थान होता है, धन्धे का लाभ तथा कार्य-सश्बालन- 
अधिकार हिस्सेदारो मे पूँजी के अनुपात मे दिया जाता है। 


इन दोनो से एक भेद और भी है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण 

है। मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियो की सफलता, अन्य कम्पनियों 
की प्रतिद्वन्द्ता मे सफलता पूर्वक खड़े रहने पर निभर है। प्रत्येक 
कपनी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और प्रत्येक कंपनी 
दूसरी कंपनियों को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है। 
सहकारिता आन्दोलन इस व्यक्तिवाद के सिद्धान्त को नही मानता। 
सहकारी समितियां एक दूसरे की प्रतिदनन्दता मे नही खड़ी होती। 
वे मिल कर एक संघ ( #४१०७०४४०४ ) की स्थापना करती है, 
ओर उसकी संरक्षणता मे काये करती है । यह संघ सहकारी 
समितियो को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नही करने देता । यद्यपि 
यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धा बिलकुल नष्ट नहीं हो 
गई है--और यहां तक सहकारिता आन्दोलन को अपने ध्येय मे 
हर '. _- दही समभना चाहिये--किन्तु इससे यह न सममभना 
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चाहिये कि यह सिद्धान्त ही ग़लत है | कारण यह है कि समाज 
का संगठन ही दूषित है, ओर जब तक सहकारिता के सिद्धान्तो 
के अनुसार समाज का संगठन नहीं हो जाता, तब तक प्रतिरपर्धा 
जड़ से नष्ट नही हो सकती । यदि उपभोक्ता भी अपने को 
सहकारी समितियों मे संगठित करलें, और फिर संगठित उत्पादक 
सहकारी समितियों से अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदे तो 
प्रतिस्पर्धा को नष्ट किया जा सकता है. । सहकारिता आन्दोलन 
का यही लक्ष्य है। अस्तु, सहकारिता तथा अन्य प्रणालियों मे 
यही मुख्य भेद है कि एक प्रतिस्पधों का समूल नाश करना 
चाहती है, दूसरी प्रतिस्पर्धा को स्वीकार करती है। यह तो पूव ही 
कहा जाचुका है कि अभी तक यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से कार्य 
मे परिणित नहीं हो सका है । 
सहकारिता आन्दोलन केवल सम्पत्ति को उत्पन्न करने वालो 
की ही रक्ता नही करता, वह सब वर्गों को सहायता पहुँचाता है । 
आधुनिक औद्योगिक संगठन मे उपभोक्ता का वस्तुओं के मूल्य 
निर्धारण से कोई हाथ नद्ठी होता, और न धन्वों के संचालन से 
ही उसकी आवाज सुनी जाती छे । उत्पत्ति करने वालों तथा 
उपभोक्ताओ के बीच में अगशित दलाल काम करते हैं, जो 
उपभोक्ता तथा उत्पत्ति करने वालों को लूटते हैं । उपभोक्ता वस्तु 
का जो मूल्य देता है उसका बहुत थोड़ा अंश उत्पत्ति करने वाले 
को मिलता है, अधिक अंश तो दुलालों की जेब में जाता हैं 
सहकारिता आन्दोलन जहां यह प्रयत्न करता दे कि उत्पत्ति करने 
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वालो को अधिक से अधिक लाभ हो, वहां उसका यह भी प्रयत्त 
होता है कि उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्तुए' मिले, 
जिससे कि उनका बोझ हलका हो । यदि देखा जाबे 'तो लाभ 
उपभोक्ताओं से मिलता है, यदि उपभोक्ता तेयार माल कोन ले 
तो केवल उत्पत्ति से ल्ञाभ नही मिल सकता | अस्तु, सहकारिता 
आन्दीलन केवल श्रमजीबी तथा पूंजीपति को ही लाभ का अधि- 
कारी नही मानता, वरन्‌ उपभोक्ताओं को भी लाभ के कुछ अंश 
का हक़दार समभता है। सहकारिता के सिद्धान्तानुसार, समाज मे 
केवल दो वर्ग होने चाहिये, उत्पादन-कतां ओर उपभोक्ता । किन्तु 
इस पूँजीवाद के युग से उपभोक्ता तथा उत्पादन-कर्ता के बीच मे 
अगणित दलाल है, जो दोनो वर्गों को लूट रहे है। सहकारिता 
दलालो के द्वारा इन दोनो वर्गों के शोपण का घोर गतिवाद 
करती है ओर दोनो वर्गों को संगठित करके इतना समीप लाना 
चाहती है कि फिर दलालो की आवश्यकता ही न पड़े । दलालो 
को अपने स्थान से हटा देना सहकारिता आन्दोलन का मुख्य 
देश्य है | 
अब एक प्रश्न यह उठता है कि धन्धों का नियन्त्रण किस 
वर्ग के हाथ मे होना चाहिये | धन्धों का संचालन उपभोक्ता करें, 
अथवा उत्पादन-कर्ता। इस विषय से सहकारिता आन्दोलन से 
काय करने वालो के दो मत हे ! एक सत के लोग कहते हैं उप- 
भोक्ता वर्ग को धन्धों का संचालन करना चाहिये, दूसरे मत के 
लोग यह्‌ अधिकार उत्पादन-कर्ता वर्ग को देना चाहते हैं । सह- 
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कारिता आन्दोलन मे काय करने वालो का वहुमत इस पत्त में हे 
कि खेती-बारी को छोड़कर अन्य धन्धो के संचालन का अधिकार 
उपभोक्ता को होना चाहिये, ओर इन धन्धों मे काम करने वालों 
की स्थिति मजदूरी पाने वालो से अच्छी नहीं दोगी। जहां जहां 
उपभोक्ता सहकारी समितियों का संगठन हुआ है ओर उनके 
सम्मिलित संघ ने स्वयं आवश्यक वस्तुओं को तेयार करने के 
लिये मिल और कारखाने खोले है, उनमे काम करने वाले मज- 
दूरो को उस कारखाने के संचालन मे कोई अधिकार नहीं है । 
यद्यपि इन कांरखानों मे सजदूरों की स्थिति सांधारणतः कारखानों 
से चहुत अच्छी होती है, किन्तु उनका कोई अधिकार नदी होता। 
हां, यदि वे भी उन उपभोक्ता समितियों के सदस्य होते है, जिनऊं 
सम्मिलित संघ ने उस कारखाने को चलाया है, तो वे उस रूप मे 
उस कारखाने की व्यवस्था से भाग लेते है | मजदूरों को व्यवस्था 
में भाग न लेने देने का कारण यह्द भी है. कि उससे व्यवस्था के 
शिथिल होजाने का भय रहता हैं। जिन समितियों में उत्पादन कर्ता 
ही सदस्य होते हैँ ओर वे ही मज़दूर हात हैं, वहां व्यवस्था उन्ही 
के हाथ से रहती ६ । किन्तु कही कद्दी ऐसा देखने मे आता है 
ऐसी समितियों से भी, उन सहकारी साख समितियों अथवा सह- 
कारी उपभोक्ता समितियों का व्यवस्था मे अधिक अधिफार रहता 
हूँ जो उत्पादक समितियों को पँजी देती है । ऐसी दशा में 
उत्पादक समिति के सदस्य ऋृथ्यन्‌ मजदरों का व्यवस्था सें नाम- 
मात्र को अधिकार होता है । जहा तक सत्कारिता आन्दोलन 
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उत्पत्ति करने वालो को उस धंधे की व्यवस्था का अधिकार नहीं 
दिला सका है, वहां तक उसको अपने लक्ष्य मे असफल ही सम- 
भाना चाहिये । 
यद्यपि सहकारिता आन्दोलन विशेषकर आर्थिक आन्दोलन 
है, कितु इसकी नीव ऊँचे,आदश पर जमाई गई है । यह आन्‍्दो- 
लन समाज मे एक नवीन भावना को जाग्रत करता है । स्वाव- 
लम्बन तथा आदठ-भाव ही वह भावना है, जिसके बल पर यह 
आन्दोलन खड़ा किया गया है । सहकारिता आन्दोलन समाज मे 
किसी एक वर्ग का अत्याचार सहन नही करता,वह तो समाज के 
सदस्यो मे आत्म-निर्भरता तथा भाईचारे का भाव उत्पन्न करता है। 
सब मिलकर एक उद्देश्य के लिये प्रयत्न करे, यही सहकारिता का 
अर्थ है । व्यक्तिवाद को हटाकर सहकारिता आन्दोलन सामूहिक 
स्वाये को अधानता देता है। पूँजीवाद के युग मे व्यक्तिगत स्वाथे का 
प्रधान्य है, किन्तु सहकारिता समूह को व्यक्ति के ऊपर रखता है। 
पूंजीवाद के युग में आर्थिक असमानता तथा अन्य दोषों 
के कारण समाज घबरा उठी है। कोई कोई तो पूँजीवाद को 
समूल नाश कर देना चाहते है। साम्यवाद इसी असमानता को 
नष्ट करने का एक प्रयोग है। कितु सहकारिता आन्दोलन साम्यवाद्‌ 
के सिद्धान्तो को स्वीकार नही करता। जो लोग संसार के देशो को 
साम्यवादी होने से बचाना चाहते हैं उन्हे सहकारिता आन्दोलन 
की शरण मे आना चाहिए । बीसवी शत्ताच्दी मे सहकारिता 
आन्दोलन ने यर्थेष्ट उन्नति की है,ओर आशा है भविष्य से इसका 


सहकारिता के सिद्धान्त १४ 


नी जीभ 
बज 





४ट७३ छत 


अधिकाधिक उपयोग समाज के निबेल सद्स्यो की आर्थिक 
ख्िति के सुधारने मे किया जावेगा । 


भारतवर्ष के लिये सहकारिता का सिद्धान्त नया नहीं हे । 
अत्यन्त प्राचीन काल से सहकारिता का हमारी भारतीय समाज 
उपयोग करती आ रही है। यद्यपि वर्तमान रूप से सहकारी 
समितियां इस देश के लिये नई वस्तु है, किन्तु सिद्धान्त रूप से 
तो सहकारिता हिन्दू समाज के जीवन मे ओत-प्रोत है। सम्मिलित 
कुटुम्ब,जो कि हिदुओ की एक अत्यन्त प्राचीन सामाजिक संस्था 
है, सहकारी संस्था नही तो क्या है? आज भी बहुत से कार्य गावो 
मे किसान लोग सामूहिक रूप मे करते है। संयुक्तप्रांत के इख 
उत्पन्न करने वाले. किसानो मे यह बात बहुत से गांवो से प्रचलित 
है कि वे एक या दो कोल्हू मिलकर मोल ले लेते हैं अथवा किराये 
पर ले आते हैं. तथा बारी बारी से अपनी इख पेर लेते हैं । 
अपने अथंशासत्र मे बहुत बार सामूहिक रूप से काय करने के 
लिये आदेश करते हुए,आचाय कौोटिल्य ने सहकारिता का महत्व 
बतलाया है। प्राचीन काल मे कारीगरो के संघ भारतवष्‌ से 
बहुत थे जिनका विवरण वेदों तथा मनुस्म्॒ति मे मिलता हे। 
'रस्टिकस लोकिटर' नासक पुस्तक मे लिखते हुए, श्री० एम. एल. 
डार्लिंग ने पञ्ञाब के गांवों के विषय सें जो विवरण दिया है,उससे 
ज्ञात होता है कि वहां के गांवों मे आज भी सामूहिक रूप से बहुत 
सा कार्य होता है। किसी किसी गांव मे दो से दूस तक किसान 
सम्मिलित होकर एक व के लिये भूमि जोतते हैं। फसल के कटने 
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पर पेदाचार को,प्रत्येक किसान द्वारा खेत पर किये गये काम तथा 
उसके बैलो के उपयोग के अनुपात से, बांट दिया जाता है। यह 
वार्षिक सामेंदारी कभी कभी कई वर्षो तक चलती है। बहुत से 
गांबो मे जब फसल पकने पर होती है तो एक रखवारा सब खेतो 
की देख भाल के लिये रख दिया जाता है। फसल कादने तथा 
बोने के समय भी पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते है । प्रत्येक 
घर के मनुष्य गाव के कुओ की मरम्मत के लिये बारी वारी से 
काम करते है। कद्दी कही सडुक भी गांव के लोग मिल कर बनाते 
है। मद्रास प्रान्त मे सहकारिता आन्दोलन के श्रीगणेश के पूरे 
वहां निधि ' स्थापित हो चुकी थी। निधियां एक प्रकार की अधे- 
सहकारी संस्था होती है । 


लेखक को बहुत बार राजस्थान में यात्रा करने का अवसर मिला 
है ओर उसको यह देख कर अत्यन्त आश्रय हुआ कि राजस्थान 
के बहुत से गांवों से शुद्ध सहकारिता का उपयोग ग्रामीण समाज 
करती है । राजस्थान के दक्षिण मे मेवाड़ का अ्सिद्ध राजपूत राज्य 
है जिसकी राजधानी उदयपुर है। उदयपुर से लगभग ३० मील 
की दूरी पर मैनार नामक एक गांव है । बहुत समय हुआ जब कि 
उद्यपुर के भद्दराणाओ ने यह गांव कुछ ज्राह्यणे को दान कर 
दिया था। आज भी वह गांव उन्ही ज्राह्मणे की संतानों के अधि- 
कार से है। दो हजार की आबादी वाले इस गांव मे अधिकतर 
ब्राह्मण लोगो को बस्ती है । कुछ निम्न जाति के लोग पंचायत ने 
बसा लिये है जो कि गांव की सेवा करते हैं। गांव की एक 
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पञ्चायत है जो कि यहां का शासन करती है। गांव के बीच से 
एक शिवालय है जो कि पश्नायत का न्यायालय हैँ । प्रति दिन 
पम्न लोग वही बैठ कर गांव को समस्याओं पर विचार करते है 
और मुक्तदमो को निपटात है। मन्दिर से एक पुजारी रहता हूँ 
जिसको पशञ्नायत थोड़ी सी भूमि दे देती हैं। घर पीछे पञ्बायत 
छुटांक भर घो, सवा सेर तेल, पावभर रुई प्रति वर्ष मन्दिर के 
खर्च के लिये लेती हैं । मबाड़ से सिचाई के लिये तालाबों का 
उपयोग अधिक होता है। मैनार मे भी एक विशाल जलाशय हैं, 
जिसका क्षेत्रफल लगभग तीन वे मील होगा। प्रति बष, वर्षा 
के पू्वे पंचायत उसके बांध की समरम्सत करवाती है । यहद्द 
मरस्मत गांव वाले स्वयं कर लेते है। नियम यह है कि गांव 
का प्रत्येक पुरुष ख्री, तथा लड़का एक घन फुट मिट्टी स्वोद 
कर बांध पर डाले | गांव की लइ॒फ़ियों से यद्ध काय॑ नहीं लिया 
जाता, क्योकि हिन्दुओं में लड़फी को प्रन्‍्म समझा जाना | । पश्च 
लोग चुदी 7४ भूमि को नाप लेते हे । 
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बारी बारी से एक दिन कुए पर अपमे बेलुऔर चरस लेकर 
उपस्थित रहता हे और जब गांव के पशुओं को जल की 
आवश्यकता हो तो उन्हे जल पिलाता है | भारतवप मे ऐसे बहुत 
से प्रांत है जहां के आमीण जीवन मे हमे शुद्ध सहकारिता का 
स्वरूप देखने को मिलता है। किन्तु,जहां जहां पश्चिमी सभ्यता का 
प्रसाव अधिक पड़ गया है, वहां व्यक्तिवाद के कारण सामूहिक 
जीवन नष्ट हो गया है । 


भारतवर्ष जेसे क्ृपि प्रधान देश से जहां कि कृपि ही मनुष्यों 
की जीविका का प्रधान साधन है, सहकारिता आन्दोलन कितना 
आवश्यक है, यह आगे के परिच्छेदो मे स्पष्ट हो जावेगा । यदि 
पुरानी संस्थाओ को पुनर्जाबित किया जाबे और आधुनिक सह 
कारी संस्थाओ का उन्हे रूप देदिया जावे वो देश मे ग्राम-सुधार 
का कार्य सफलता पूवक दो सकता है । 


5 ४75 
द्वितीय परिच्छेद 
| 
भिन्न भिन्न प्रकार को सहकारी सामेतियां 


पिछले परिच्छेद मे सहकारिता के सिद्धान्तो की चर्चा कीगई 
है, उससे यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि सहकारिता आन्दोलन का 
उपयोग प्रत्येक आर्थिक समस्या के हल करने से क्रिया जासकता 
है | वास्तव से सहकारिता आन्दोलन का क्षेत्र इतना विस्तृत है 
कि किसी भी देश से सब प्रकार की सहकारी समितियों की एक- 
सी उन्नति दिखाई नही देती | यदि इंगलड से उपभोक्ता-सहकारी- 
स्टोसे की आम्चयजनक सफलता मिली है, जमंती से सहकारी 
साख समितियों तथा बेंको ने आशातीत सफलता प्राप्त की है, 
फांस ने उत्पादक सहकारी समितियों की श्रोर अधिक ध्यान 
दिया है. इटली में श्रमजीवी सहकारी समितियां विशेष हुई है तो 
डेलमाक ने सहकारिता का उपयोग खेती-बारी के लिये किया हैं । 
भारतवर्ष से सहकारी साख समितियां ही अधिफ संख्या मे दृष्टि 
गोचर होती हैँ । बात यह ह कि प्रत्येक देश से अपनी आवश्यकता 
को पूरा करने फे लिये सहकारिता आन्दोलन का उपयोग किया 
है'। जहां जिस प्रकार की सहकारी समितियों की अविक 
खावश्यकता थी, वहां उसी प्रकार को समितियां स्थापित भीगई 
हमें अब देसना यह है कि सहकारी समितियां ब्यिदनी तरद की 
शेती हैं, और उनकी विशेषता क्या है । 


समाज का यदि दस आर्थिक दृष्टि से विभाजन करें तो वह 


० भारतीय सहकारिता आन्दीलन 
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स््््ख््स््स्ल््स्स्स्ल्ति 
तीन समूहो में वांटी जा सकती है :-- सम्पत्ति की उत्पत्ति करने 
वाले, सम्पत्ति का उपभोग करने वाले, तथा दलाल जो उत्पन्न 
की हुई सम्पत्ति को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते है। उत्पन्न करने 
बालो मे वे सभी लोग आजाते है. जो कि किसी रूप में सम्पत्ति 
का उत्पादन करते है, जेसे किसान, सब अकार के कारीगर जो 
कि गृह. उद्योग-धन्धो में लगे हुये है, मिल मालिक तथा मिंल- 
मजदूर । दत्लालो की श्रेणी के अन्तर्गत वे सभी लोग आते है 
जो कि उत्पन्न की हुई सम्पत्ति को उपभोक्ता के समीप पहुँचाते 
है, जैसे बडे बड़े व्यापारी, जो विदेशों से व्यापार करते है, 
थोक व्यापारी, फुटकर बेचने वाले, बैलगाड़ी मोटर वथा रेलवे 
लाइनो पर काम करने वाले, जहाज चलाने वाले, तथा कमीशन 
एजन्ट | तीसरा समूह उपभोग करने वालों का है। देश की 
समस्त जन संख्या ही इस समूह मे आजाती है, क्योकि कुछ 
चीजे ऐसी है जिन्हे उत्पन्न तो थोड़े से ही लोग करते है, किन्तु 
उपभोग प्रत्येक सनुष्य करता है। अस्तु, उपभोक्ता समूह सत्र से 


बड़ा है, इसके बाद उत्पादक समूह आता है, आर सबसे छोटे 
दलाल समूह है। 


सहकारिता आन्दोलन मुख्यत, आर्थिक आन्दोलन है । 
जिस वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उस वर्ग को संगठित 
करके सचल बताना हो उसका उद्देश्य है। किसी ने ठीक ही कहा 
है “ सहकारिता तेरा नाम निधेनता है। ” जो निर्धन है, वे ही 
घनिको की प्रतिह्न्दिता मे खडे होने के लिये सहकारिता की शरण 





सिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी समितियां ही 


है. 








अब अचल अऑओओ ॥आ चिट अं 


बी 


आते हैँ | वे ही अपना संगठन करते हैं क्योंकि एसा झिये बिना 
ये घनी प्रतिद्वन्दी की प्रतिस्पा में खदे नहीं रह सझत । 
दलाल समूह के लोगों को, जो कि शक्तिवान ओर सम्पन्न रोने 
है, और जिन्होंने बाजार पर अपना एकायिपत्य जमा रखा ह# 
सहकारिता की सहायता नदी चाहिये। दलाल, उत्पाद क समृट को 
उसके परिश्रम के लिये कम से कम सत्य देफर उपरभोस करने 
बालों से अधिक से अधिक मसल्य लेते हैं । सटकारिता 'पारशेहमत 
ऐसे समूठ की कोई सेवा लड़ी कर सकता । उत्पादय समृदर सथा 
उपभोक्ता समद्र में से सी सप्कारिता उन्हीं लागो झी सेया मर 

सकती हैं जो कि निश्रल * और जिन पर आद्वथिण 'परन्यादार 

रहा ६ । 


श्र भारतीय सहकारिता आन्दीलन 
जा सकता है । अस्तु, सहकारी समितियों के दी मुख्य भेद हैं, 
उत्पादक समितियां ओर उपभोक्ता समितियां। उत्पादक समितियों 
का उद्देश्य यह होता है कि माल को कम व्यय करके तैयार किया 
जाबे और उसे अच्छे दामो पर बेचा जावे,जिससे कि उत्पत्ति करने 
वालों की अधिक लाभ हो । उपभोक्ता स्टोस का ध्येय यह होता 
है कि तेयार साल को सस्ते दामो पर खरीदे और अपने सदस्यों 
को सस्ते दामों पर दे | इस प्रकार दोनों ही तरह की सहकारी 
समितियां दलालो की अपने स्थान से हटा देने का प्रयत्न करती 
हैं। उपभोक्ता स्टोस बीच के दलालो को तो हटा ही देते है, उनका 
लक्ष्य यह होता है कि आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन भी वही 
करे । जहां उपभोक्ता समितियां अधिक संख्या मे स्थापित 
हो गई है वहां वे उत्पादन कार्य भी करने लगी हैं। दूसरी ओर 
उत्पादक समितियां बीच के सब दलांलो को अपने स्थान से ह॒दा, 
उपभोक्ता से सीधा सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं | पाठक 
कह सकते है कि तब तो यह दो प्रकार की समितियाँ एक दूसरे 
की विरोधी हुई, और देखने से ऐसा प्रतीत भी होता है । किन्तु 
जब समाज का आर्थिक संगठन सहकारिता के सिद्धान्तों के 
अनुसार होगा और समाज एक बृहद्‌ सहकारी संगंठन का रूप 
धारण करलेगी तब इन दो प्रकार की समितियों का पारस्परिक 
विरोध मिट जायगा, और उत्पत्ति करने वालो को अपने माल का 


उचित मूल्य मिलेगा तथा उपभोग करने वालो को उचित मूल्य 
देना होगा । 


_रटीलनल>- 


भिन्न भिन्न प्रकार को सहकारी समितियां श्३्‌ 





इस दो प्रकार की समितियों के अन्तर्गत बहुत प्रकार की 
समितियां होती हैं, उदाहरण के लिये साख समितियां, तथा 
बंक। भारतवर्ष से सहकारी साख समितियां ही अधिकतर 
स्थापित की गई हैं | भारतवप कृपि प्रधान देश हे; देश की तीन 
चोथाई जन संख्या खेती बारी पर अपने उदर पालन के लिये 
निभर रहती है। इसके अतिरिक्त देश की ६० प्रति शत जन- 
संख्या गांवो मे निवास करती है । गांव की आवश्यकताये शहरो 
से भिन्न होती है। गांव वालो की खेती-बारी के लिये साख को 
अत्यन्त आवश्यकता होती है । प्रत्येक मनुष्य की जी कि किसी ' 
धंधे में लगा हुआ दै साख की अवश्यकता पड़ती है । उसकी 
स्थिति इंतनी खराब होती है कि उसको कोई व्यापारिक धेक पंजी 
नहीं देता, इस कारण उसको महाजन की शरण जाना पड़ता हे 
सहाजन किसान का इस ग्रकार दोहन करता है कि वह कभी 
पनप ही नहीं सकता और सबंदा ऋणी रहता है। सहकारी साख 
समितियां उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती 
हैं। साख समितियों के अतिरिक्त किसानो के लिये अन्य प्रकार 
की सहकारी समितियां भी स्थापित की गई हैं, जेसे चकवबंदी 
सहकारी समितियां, दूध सहकारी समितियां, सिचाई सहकारी 
समितियां, क्रय ससितियां, विक्रय समितियां इत्यादि । भारतवप 
से किसानो के अत्यन्त ऋणी होने के कारण तथा साख का 
विशेष महत्व होने के कारण, यहां सहकारी समितियां दो श्रेणियों 
में बांदी जाती हैं, साख समितियां, गेर-साख-समितिया । 


२४ भारतीय असहकारिता आन्दोलन 
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अन्तर्राट्रीय ऋषि इंस्टीट्यूट ने समितियों का निन्न लिखित 
विभाजन किया है:--( १) साख, (२) उत्पादक, (३) क्रय, (४) 
विक्रय | एक ही समिति एक, या एक से अधिक काय कर सकती 
है | उदाहरण के लिये एक ही समिति क्रय विक्रय का कार्य 
करती है । 





वास्तव से सहकारी समितियां कितने प्रकार की होतो हैं, यह 
बताना कठिन है । यह तो पूष ही कहा जाचुका है कि प्रत्येक 
आशिक समस्या को हल करने लिये सहकारिता का उपयोग किया 
जासकता है ओर किया गया है। अब आगे के परिच्छेदो 
मे हम भारतीय सहकारी समितियों के विषय से विस्तार पूर्वक 
लिखेगे, किन्तु इससे पहले हमे भिन्न, भिन्न प्रकार की समितियों 
का संगठन केसे होता है यह जान लेना चाहिये । 


खेती-बारी के लिये साख समितियां--मारतवर्प 
कृषि अधान देश है, इस कारण हस अथस साख समितियों पर 
विचार करेंगे। आधुनिक आर्थिक संगठन से साख का अत्यन्त 
महत्व है, बड़े से बड़ा व्यवसायी और छोटे से छोटा कारीगर भी 
बिना साख के अपना कार्य नहीं चला सकता। बड़े बड़े व्यव- 
सायी आरस्भ मे लाखो रुपये लगाकर मिल खड़ी करते है, जब 
मिल चलने लगती है ओर तेयार साल बिकने लगता है तब कही 
मिल मालिक को रुपया मित्रता है । व्यवसायियो को औद्योगिक 


बेको से आरम्भ से पूँजी सिलजाती है और मजदूरो के वेतन के 
कक 
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लिये व्यापारिक बेको से पूँजी उधार लेलेते है । व्यापारी तथा 
दलालो को, जो कि तैयार माल का अथवा खेती-बारी की पेदा- 
चार का व्यापार करते है, साल लेते समय तो उसका मूल्य देना 
पड़ता है, परन्तु बह माल बहुत दिनो के बाद विकता है । ऐसी 
स्थिति से यदि उन्हे कहीं से पंजी न मिले तो उनका व्यापार दी 
चौपट होजावे । अस्तु, व्यापारियों को व्यापारिक वेक से रुपया 
मिल जाता है । जो व्यापारी कि विदेशी व्यापार करते है उन्हे 
विनिसय बेक ( 7050908० 3970 ) से साख सिल जाती है। 
साख के साथ जोखिम भी है। जो बेक अथवा मनुप्य किसी को 
ऋण देता है वह पंजी के मारे जाने की जोखिस भो उठाता 
है | अस्तु, विना जमानत के कोई भी साख नहीं देता । साख 
ओर जमानत का साथ है; बिना जमानत के साख नहीं मित्र 
सकतो । एक निधन किसान अथवा कारीगर जिसके पास 
पूँजी नहीं है, इन बेको से ऋण नहीं पासकता, क्योंकि उनके पास 
जमानत कुछ भी नही होती । बड़े बड़े व्यापारी व्यवसायियों के 
पास निजी पँजी यथेष्ट होती है, इस कारण व्यापारिक त्रेक उन्हें 
कर्ज देदेते है। जो वेक जसानत के विना कर्ज देदेता हैं. डसका 
दिवाला निकलने से देर नही लगती। निधेन किसानो के पास अधिक 
सम्पत्ति तो होती नही कि जिससे उनकी साख हो, इसके अतिरिक्त 
एक कठिताई ओर भी उपस्ित होती है, उनकी पंजी की मांस 
इतनी थोड़ी होती है कि बड़े बड़े व्यापारिक वेक ऐसा कास लेना 
पसन्द नहीं करते | सान लीजिये कि एक हजार किसान जो कि 
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भिन्न भिन्न गांवो मे रहते है, बेक से फपतल वोने के समय कुल 
पचास हजार रुपया उधार लेना चाहते है, अर्थात्त प्रत्येक किसान 
केवल पचास रुपये लेना चाहता है | यदि बेक) इन किसानों को 
रुपया देना खीकार करे तो जसे चार या पांच कमचारी 
केवल इस लिये नियुक्त करने होगे कि वे इन किसानो की हेसि- 
यत की जांच करे ओर यह बतलाबे कि वे इसानदार है अथवा 
नही और उनको रुपया उधार देना चाहिये या नहीं। अत्येक 
'थैक कर्ज देने से पूव, क्जे लेने वाले की आर्थिक स्थिति, 
वह ईमानदार है अथवा नहीं, उसका कारबार कैसा चल रहा 
है, इत्यादि बातों की पूरी जाच करने के उपयन्त ही क्जे 
देता है। जो बेक इस विपय मे सतकता से कास नहीं 
लेता उसको हानि उठानी पड़ती है । बेक व्यापारिक केन्द्रों मे 
होते है, इस कारण बड़े बड़े व्यांपारियो की आर्थिक स्थिति की 
जांच सरलता पूर्वक होसकती है । व्यापारिक केन्द्र के बड़े बड़े 
व्यापारियों तथा व्यवसायियों के विपय से बेक पूरी जानकारी 
रखता है। किन्तु भिन्न मिन्न गांवों से बिखरे हुये किसानो की 
आर्थिक स्थिति की ठीक ठीक जांच करना कठिन ही नही, व्यय- 
साध्य भी होगा। इसके अतिरिक्त एक हजार किसानो का हिंसाव 
रखता तथा उनसे समय पर वसूल करना भी कठिन तथा व्यय- 
साध्य होता है । यद्‌ एक व्यापारी पचास हज़ार रुपये उधार 
लेता है दो बेंक उसकी स्थिति की जांच भी करल्षेता है। उसके 
हिसाब के रखने तथा उससे रुपया वसूल करने मे न तो अविक 
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कठिनाई और न अधिक व्यय ही करना पड़ता है| इन्ही कारणो 
से किसान, छोटे कारीगर तथा अन्य निधेन लोग इन बड़े बेको से 
क्ज नहीं पासकते | यह तो पूव हो कद्दा चुका है कि विना पूजी 
के उत्पादन काय चल नही सकता,इस कारण किसान ओर कारी 
गर को पेंजी की आवश्यकता होती है ओर उतकी आवश्यकता 
को महाजन ओर साहूकार पूरी करते है। महाजन और साहूकार 
किस प्रकार किसान ओर कारीगर का दोहन करते है यह तो 
अगले परिच्छेदों से लिखा जावेगा, किन्तु यहां यह कह देना 
अतिशयोक्ति न होगा कि महाजनों का क्रजदार द्वोकर किसान 
'चिर-दास बस जाता है। वह कठिन परिश्रम करता है,कितु उ 
लाभ मिलता है सद्याजन को । किसान को तो भूखे रहकर मद्दाजन 
की थैलियों को भरना पडता है । किसानो ओर कारीगरों को इस 
आर्थिक दासता से छड़ाने के लिये, ओर उनको अपने धन्प्रे के 
लिये उचित मूल्य पर पूँजी देने का आयोजन करने के लिये सर्च 
प्रथम जसनी से सहकारी साख समितियों की स्थापना हुई । 
जसनी से शुल्न और रेफीसन नासक दो सज्ज्नों को निर्धन 
किसानो ओर कारीगरों की अत्यन्त शोचनीय आर्थिक स्थिति ने 
आकर्षित किया ओर दोनों ने ही लगभग एक द्वी समय देश के 
दो भिन्न भिन्न सायो में दो प्रकार की सहकारी साख समितियों 
की स्थापना की । 
रफ़ासन तथा झशल्ज्ञ प्रणाली का प्रहकारा साख 
सामातया--रकीसन तथा शुल्ज दोनों ही ने निवन किसानों 


कं नध्टिज्लजलतजच लत चल 
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और कारीगरो की सामूहिक साख पर पूँजी जार लेने का 
आयोजन किया । कुछ लोगो का विचार है कि रेफीसन 
सहकारी साख समितियां केवल गांव वालो के लिये उपयुक्त हैं 
तथा शुल्ज सहकारी साख समितियां नगर निवासी कारीगरों के 
के लिये उपयुक्त है। वास्तव मे वात ऐसी नही है | रेफीसन सह- 
कारी साख समितियां उन स्थानो के लिये उपपुक्त है जहां अधिक 
जन संख्या न हो, निवासी एक दूसरे से भल्नी भाति परिचित हो. 
तथा वहां के निवासी उस स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले हो, 
साथ ही जनसंख्या अधिक निर्धेत हो | गांवों के निवासियों में 
अधिकतर ऊपर लिखो हुई वाते मिलती है, इस लिये गांवों में 
रैफीसन सहकारी साख समितियां अधिकतर पाई जाती है। 
यही कारण है कि साधारणतः लोग समभते है कि रेफोसन 
सहकारी साख समितियां गांवो के लिये है । 


इसके विपरीत शुल्ज सहकारी साख समितियां ऐसे स्थानों 
के उपयुक्त होतो है, जहां जन सख्या अधिक हो जिसके कारण 
निवासी एक दूसरे से भी भांति परिचित त हो, जन संख्या 
स्थायी रूप से निवास न करती हो अर्थात्‌ वहां के निवासी काम 
की खोज मे दूसरे स्थानों पर चले जाते हो तथा बे अत्यन्त निर्धन 
न हो | चह स्थिति अधिकतर नगरो से होती है, इस कारण शुल्ज 
सहकारी साख समितियां शहरो मे कारीगरो तथा अन्य लोगो के 
लिये खोली जाती है । 


5 ५ 
बात यह हें कि रफीसन सहकारी साख समितिया अपरिमित 
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दुखी हुआ | इसके उपरान्त बे उसी प्रदेश मे एक दूसरे जिले 
मे भेज दिये गये, वहां की दशा पहले से भी बुरी थी । बस, 
शैफकीसन ने निर्धनता तथा भयकर क्रजदारी से युद्ध छेड़ दिया । 
क्रमश रेफीसन ने सहकारी साख समितियों का देश में एक जाल 
सा फैला दिया। यह ध्यान मे रखने की बात है. कि रेफीसन को 
कोई सरकांरी सहायता अथवा सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई, 
आन्दोलन सफल होगया तब भी उन्होने सरकारी सहायता लेना 
पसंद नही किया | सहकारी साख समितियों ने जमनी के गांवों 
की काया पत्नट कर दी | किसान साहूकारो के चेंगुल से निकल 
कर ऋण-मुक्त होगये और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई । 

रेफीसन पद्धति की साख समितियों की निम्न लिखित 
विशेषताये है :-- 


रैफीसन महोदय एक गांव मे एक ही साख समिति की 
स्थापना ठीक समभते है । यदि गांव अधिक छोटे हो तो दो या 
तीन गांवो के लिये एक समिति की स्थापना की जा सकती है। 
रेफीसन का मत है कि समिति के सदस्य बनाने से बहुत छानबीन 


की आवश्यकता है| अधिक सदस्यों की इतनी आवश्यकता नही 
है जितनी कि चरिजत्रवान सदस्यो की । 


सदस्यों मे चाहे कितनी ही आर्थिक विषमता क्यो न हो, 


किन्तु गरीब और अमीर को समिति के प्रबन्ध मे बराबर अधि- 
कार है । 


अर 
_ 
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सब सदसस्‍्यो की सभा को साधारण सभा कहते हैं । 
साधारण सभा ही समिति की नीति को निधारित करती है और 
वही प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को चुनती है । साधारण 
सभा प्रबन्धकारिणी समिति को समिति का कायये चलाने तथा 
सभा द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार काय करने का अधिकार 
देती है। साधारण सभा अपने मे से ही एक निरीक्षण कोसिल 
का चुनाव करती है। निरीक्षण कोसिल प्रवन्धकारिणी समिति के 
सदस्यों के काय का निरीक्षण करती है । प्रबन्बकारिणी 
समिति तथा निरीक्षण कोसिल के सदस्यों को कोई वेतन, फीस, 
अथवा कमीशन नहीं दिया जाता । केवल कैशियर को थोड़ा 
बेतन दिया जाता है, किन्तु उसको कोई अधिकार नहीं होता बह 
केवल समिति का नौकर होता है । 

शैफोसन के अनुसार साख समितियों के सदस्यों से न तो 
फीस लेने की आवश्यकता है और न उन्हे समिति का हिस्सा 
खरीदने की | जब जमन सरकार ने एक क़ानून बना दिया कि 
सदस्यों को हिस्से खरीदने चाहिये तब भी रेफीसन सहकारी 
समितियों ने अपने हिस्से का मूल्य नाम सात्र को रखा; इसका 
उद्देश्य यह है कि ग़रीब किन्तु सचरित्र किसान समिति का 
सदस्य बनते से वंचित न रह जावें। 

रेफीसन, समित्ति के लाभ को बांटने नदी देता। उसका कथन 
है कि यदि लाभ सदस्यों से वांदा जावेगा तो उन से लालच चढ़ 
जावेगा | वार्षिक लाभ रक्षित कोप से जमा होना चाहिये। 
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रक्षित कोप को क्रमशः बढ़ाते रहने पर रेफीसन ने बहुत जोर 
दिया है। वह कहता था कि रक्षित कोप ही इस आन्दोलन का 
स्तम्भ है । यदि किसी वर्ष समिति को हानि हो तो वह इस कोप 
से पूरी की जा सकती है, किन्तु इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा लाभ 
यह है कि अधिक कोष हो जाने से ससिति के पास अपनी निज 
की कार्यशील पूँजी हो जायगी और उधार नहीं लेनी होगी। 
इसका फल यह होगा कि समिति सूद की दर को घटा सकेगी 
ओर सदस्यों को कम सूद पर कज्य सिल सकेगा । 


यदि रक्षित कोष अधिक होजावे तो यह रुपया गांव से किसी 
सावजनिक हित के काय में व्यय किया जाता है । यदि कभी 
समिति टूट भी जाबे तो भी सदस्य रक्षित कोप को आपस मे 
नही बांट सकते, समिति के टूट जाने पर कोप से जसा किया 
हुआ रुपया किसी ऐसी सावेजनिक संस्था के पास जमा कर 
दिया जाता है जो भविष्य से, यदि उस गांव से कोई दूखरी 
सहकारी ,समिति स्थापित हो, तो उसको देदे । कुछ समय 
व्यतीत होजाने पर भी कोई दूसरी सहकारी समिति स्थापित न 
हो तो वह रुपया उसी गांव के सावंजनिक हित के कार्यो पर 
व्यय कर दिया जावे | रेफीसन ने यह नियम इस लिये बनाया 
कि कहीं ऐसा न हो कि अधिक कोष जमा हो जाने पर सदस्य 
समितियों को तोड़ कर कोष का घन वांट ले। 


कज् देने के लिये रेफीसन ने यह सिद्धान्त निश्चित किया कि 
ऋण केवश उसी आदसी को दिया जाना चाहिये जो समिति की 
टी 
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प्रबन्ध कमेटी को निश्चय करा सके कि उसको पंजी को आ 
वश्यकता है ओर जिस काय को वह करने जारहा है उससे सफल 
होने की सम्भावना है | समिति उत्पादक कार्यो के लिये ही रुपया 
दे, अनुत्पादक तथा व्यथ कार्यो के लिये रुपया न देना चाहिये | 
जब समिति एक बार सदस्य की आवश्यकता के विपय से छान- 
बीन करके कर्ज देदे तव यह देखना चाहिये कि जिस काय के 
लिये सदस्य ने क़र्ज लिया है उसके अतिरिक्त ओर किसी काये 
मे तो व्यय नही किया । निरीक्षण को सिल प्रत्येक तीन महीने के 
उपरान्त सदस्य तथा उसकी जमानत देने वालों की आर्थिक 
स्थिति की, तथा उस रुपये के उपयोग की जांच फरती है । यदि यह्‌ 
ज्ञात हो कि सदस्य ने क्नजोे का ठीक उपयांग नहीं किया तो उस 
से फौरन ही रुपया वापिस मांगना चाहिये । समिति की आर्थिक 
स्थिति को मजबूत बनाये रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। 
सदस्य को क्र्ज देते समय ही उस पर सूद का द्विसाव लगा- 
कर किश्ते बांध दीजाती हैं । रेफीसन ने किश्तों को ठीक समय 
पर वसूल करने के लिये बहुत जोर दिया है । उसका कहना हैं 
कि समिति इस नियम के पालन कंरने तथा सदस्यों से पालन 
करवाने में बड़ी कड़ाई से कास ले । सदस्य को ठीक समय पर 
ही किश्त का रुपया देना चाहिये | इससे सदस्यों को एक बहुत 
बड़ा लाभ यह होता है कि वे अपने क्र को ठीफ समय चुका 
देने के लिये वाध्य होते है: इस लिये वह लापरवाह नहीं होते | 
रेकीसन का मत था कि सदस्य को कर्ण देने छा काय ऐमी 


३४ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


सरलता पूवक होना चाहिये कि न तो उसमें सदस्य को कोई 
कठिनाई ही हो, ओर न क्र्ज मिलने में देरी हो | कर्ज के विपय 
मे जांच कर चुकने के उपरान्त एक या दो जमानत लेकर रुपया 
देदेना चाहिये | 

जमनी मे रेफीसन सहकारी साख समितियों ने तो देश की 
दशा द्वी पलट दी। जमनी की ग्रामीण जन संख्या कर्जो के भयं- 
कर बोभ से दबी हुई आर्थिक दासता को भोग रही थी,वह्दी निर्धन 
किसानवर्ग रेफीसन सहकारी समितियों की सहायता से स्वाव- 
लम्बन का पाठ सीख गया ओर महाजनो की दांसता से स्वतंत्र 
होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगा | सच तो यह है कि रैफी- 
सन ने अपने देश के लिये वह काये किया जो कि बड़े से बड़ा 
राजनीतज्ञ भी नही कर सकता था। यही कारण था कि सन्‌ 
१८१८ से जब किसानों की सेवा से अपने जीवन को लगा देने 
वाले श्री० रेफीसन का खर्गवास हुआ तो आधा जर्मन साम्राज्य 
शोक-म्रस्त होगया था | आज भी जरसनी से पिता रैफीसन का 
नाम अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है । 

रैफीसन सहकारी साख समितियां जब जर्मनी मे फैल गईं तो 
उत्पादक, क्रय, विक्रय, दूध सहकारी समितियां तथा अन्य सभी 
प्रकार की समितियां स्थापित होगई । सहकारी समितियां अधिक 
होजाने के कारण, समितियों के समूहो की यूनियन स्थापित की 
गई हैं। जमेनी से इस प्रकार की १३ यूनियन है जो कि सब 
रैफीसन सहकारी समितियों का संरक्षण करती है। इन यूनियनों 


््ी 
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के भी ऊपर एक कोंसिल है जो कि रेफोसन सहकारिता आन्दो- 
लन की बागडोर संभालती है। कोसिल को देखभाल मे एक बेक 
भी स्थापित किया गया है जो कि साख समितियों की आवश्यक- 
ताओ को पूरी करता है । 
किन्तु रैकीसन सहकारी साख समितियों की विशेषता अप- 
रिमित दायित्व ( एश्ञाफ्रा।०व ॥907॥09 ) है | शेफीसन ने 
अपरिमित द्वायित्व पर बहुत जोर दिया है। रेफीसन के अनुसार 
वास्तविक सहकारिता वही है जहां प्रत्येक सदस्य अपने को 
ससिति-रूपी बड़े कुद्ठम्व का सदस्य सममे; ओर, उन सदस्यों का 
आदश हो--“एक सब के लिये, सब एक के लिये” | इस आदर 
को वास्तविक रूप से सदस्यों को सममाने के लिये अपरिसित 
दायित्व अत्यन्त आवश्यक है। दायित्व का अथ है कि प्रत्येक 
सदस्य समिति के समस्त ऋण को सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप 
में देने का ज़िम्मेदार है। रेफीसन सहकारिता आन्दोलन का यह 
आधार-स्तम्म है, जिस पर इतना वड़ा आन्दोलन खड़ा क्रिया 
गया है. । 
शुल्ज़ सहकारों साख समितियाँ--सहकारिता साख 
आन्दोलन को जन्म देने का श्रेय जमनी को है । सहकारिता के 
के दी भक्त रेफीसन तथा शुल्ज लगभग एक ही समय से एक ही 
देश में स्व॒तन्त्र रूप से कार्य कर रहे थे। किन्तु प्रारस्स में वे एक 
दूसरे को बिलकुल न जानते थे ओर न उनको एक दूसरे के कार्य 
का दी परिचय मिला | एक पृत्र मनी में सहकारिता आन्दोलन 
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आन्दोलन को चला रहे थे। रेफीसन तथा शुल्ज दोनो ही के 

दूय से अपने ग्रास-बासियों की दरिद्रता को देखकर सेवा भाव 
जागृत हुआ, और उसके फल-स्वरूप उन्होने सहकारिता आन्दी- 
लन चलाया | अस्तु, शुल्ज ने अपने मित्र डाक्टर वनहाडी की 
सहायता से अपने गांव डेलिदूज तथा अपने मित्र के गांव इलन- 
वर्ग से वहां के चमारो तथा अन्य कारीगरों के लिये कच्चा माल 
खरीदने के लिये दो सहकारी समितियां खोली। तचसे क्रमश. 
क्रय समितियों का प्रचार बदत। गया और अब वे जरमनी में 
सर्वत्र पाई जाती है । क्रम समितियों की सफलता से उत्साहित 
होकर शुल्ज ने १८६० मे पहली साख समिति स्थापित की । 
किन्तु वह पूर्णतया सहकारी समिति नहीं थी । इसी बीच मे 
शुल्ज को कुछ समय के लिये कायबवश बाहर जाना पडा और 
उसके मित्र डाक्टर बनहाड्ी ने ईलनबर्ग मे एक शुद्ध सहकारी 
साख समिति स्थापित की । १८५२ से जब शुल्ज डेलिटज को 
लौटा तो वह अपने मित्र द्वारा स्थापित समिति के शुद्ध सहकारी 


रूप को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने वही सिद्धान्त 
अपना लिया | 


अब शुल्ज ने बड़े उत्साह से इस सिद्धांत का प्रचार करना 
प्रारम्भ किया। शुल्ज के व्यक्तित्व, उनकी धारा-प्रवाहिणी भाषण 
शक्ति, तथा उनको सच्ची लग्न का फल यह हुआ कि साख समि- 
तियां बहुत बड़ी संख्या मे स्थापित होगई । किन्तु असाग्यवश 
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जमन सरकार उसके इस काय से अग्रसन्न होगई और शुल्ज ( ज्ञो 
कि न्यायाधीश था ) को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा | इसके 
उपरान्त शुल्ज़ ने अपना समय इस काये में लगा दिया । 
शुल््ज सहकारी समितियों का अध्ययन करते समय यह बात 
ध्यांन मे रखने को है कि शुल्ज ने यह आन्दोलन मध्य श्रेणी के 
सनुष्यो और विशेषकर कारीगरों के लिये चलाया था । ओर, 
अब भी इस समितियों से सध्य श्रेणी के सनुप्यो को द्वी लाभ 
होता है । शुल्ज ने अपने आन्दोलन को चरित्र सुधार का साधन 
नहीं बनाया, उसने केवल आशिक समस्या को ही सुलकाने के 
प्रयत्न किया | इत सहकारी समितियां मे नि्रती के लिये स्थास नहीं 
है क्योकि शुल्ज ससितियो में सदस्यों को हिस्सा अवश्य खरीदना 
पड़ता है, ओर हिस्से का मूल्य अधिफ होता हैं। उसका मत था कि 
समिति को उधार ली हुई पूँजी पर मिभर नहीं रहना चाहिये, 
सदस्यों को हिस्से ख्वरीदते चाहिये ओर बेक के पास सिज्नी बथरए 
पूँजी होनी चाहिये । 
जिस समय शुल्ज ने आन्दोलन चलाया इस ससयथ परिसिन 
दायित्व का सिद्धान्व जमनी मे फिसी को तात नही था और ने 
राजकीय फ़ानन ही उसको समानता था। इस कारण प्रारस्त में यः 
समितियां अपरिसित दायित्व वाली थी । फिल्‍म शल्फ ने र झ्ोसन 
की झाति लपरिसित दायिस्ध को आवश्यक सदी माना। उसलयः 


ज्छ 
फूच दब हका के उसकी जद के उपरान्त ऊंच उऊसतला मू घार- 
सुमांपाकी पट 
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ने परिमित दायित्व के सिद्दान्त को अपना लिया । किन्तु इस 
समय भी यथेष्ट संख्या में शुल्ल समितियां अपरिमित , दायित्व 
को अपनाये हुये है। 


शुल्ज समितियों की विशेषता यह हे कि वे अपनी यशथेष्ट 
पूँजी इकट्ठी करना चाहती है। इसी कारण सदस्यो के लिये हिस्सो 
का खरीदना आवश्यक समझा गया | इसके अतिरिक्त शुल्जञ ने 
सुरक्षित कोष को जमा करने पर बहुत जोर दिया है क्योकि 
उसका उद्देश्य किसी प्रकार बंक की निजी पंजी को बढ़ाना था | 
किन्तु यह न समझ लेना चाहिये कि यह सहकारों साख समि 
विया लाभ नही बाटती | लाभ का कुछ भाग सुरक्षित कोप मे 
जमा करने के उपरान्त, लाभ सदस्यो मे बांट दिया जाता है । 


शुल्ज ने व्यक्तिगत जमानत पर कर्ज देने के सिद्धान्त को 
अपनाया है, तथा कर्ज को समय पर वसूल करने पर बहुत जोर 
दिया है। इन समितियों मे सदस्य अपनी वार्षिक बैठक में एक 
कमेटी का निवाचन करते है, ओर यह कमेटी अपने सदस्यों मे से 
एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करती है। कार्यकारणी 
समिति, समिति का काय चल्नाती है तथा कमेटी उसके काये का 
निरीक्षण करती है | शुल्ज, कायकारिणी समिति के सद॒स्यो तथा 
पदाधिकारियो को वेतन देने के पक्त मे है। 


वास्तव से यह सहकारी साख समितियां विस्तृत क्षेत्र के 
लिये उपयुक्त है। इस कारण वे पूर्ण रूप से व्यापारिक संस्था 
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होती हैं । अस्तु, व्यापारिक काय सफलता-पूबक करने के लिये 
अधिक पजी की आवश्यकता होती है ओर वेतन-भोगी कमचारी 
रखने पड़ते है । 
लुज्ज़ती सम्रितियां ( पीपुल्स बैंक )--लुब्ज़ती ने 
शुल्ज प्रणाली का सुधार करके उस अपनाया। आरस्ट्रिया राज्य का 
कोप-भाजन बन कर भागा हुआ लुज्जती इटली से अपनी योग्यता 
के कारण अर्थशास्त्र का अध्यापक बन गया और उसने शुल्ज के 
विचारों का अध्ययन करने के उपरान्त मिलन मे बेक स्थावित 
किया । कितु लुज्जती जेसा योग्य व्यक्ति यह भत्नी भाति समझता 
था कि जसन संस्था इटली मे सफल न दोगी । इस कारण उसने 
शुल्ज समितियों का नवीन संस्कार करके उसका प्रचार किया | 
लुब्जती ने अपरिमित दायित्व के स्थान पर सिद्धात रूप से 
परिमित दायित्व को अपनाया | इसके अतिरिक्त उसने शुल्म की 
भांति अविक सूल्य के द्विस्से न रखकर बहुत थोड़े मूल्य के दिस्‍्से 
रकखे ओर वहुतसी किश्तों से द्विस्मों के मूल्य चुकाने का नियम 
बसाया जिससे कि निधन सनुण्य समिति के सदृस्य बन सके | 
लुज्ज़ती ने बढ नियम बनाया कि दस मास के अन्दर सदम्य का 
हिस्से का मूल्य चुफा देना होया। छुब्जती का विचार चद था मि 
यह धोडीसी पूंजी बाहर की पेंजी को आकपितन छर सऊदी 
आथान इसकी गारंटी पर बाहर से कर्ण मिल सकेगा। साथ, 
उसने प्रधिफतर से्िंगूसे डिपालिट लेकर अपनी 


् 


को बटान पर पोर दिया | उ्सछा बहता था सि यदि 
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पूंजी की आवश्यकता हो तो सेविगूस डिपाजिट आकर्षित करो । 
यद्यपि हिस्सो की पूँजी तो बाहरी कर्ज के लिये जमानत का काम 
देगी ही, किन्तु लुब्जती के सतातुसार वास्तविक जमानत तो 
समिति के सदस्यों की इमानदारी होगी। उसने कद्दा कि “ ईसान- 
दारी को पूँजी मे परिशित करो” | इस उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए उसने ऐसा संगठन बनाया कि जिससे सदस्यों को ईमानदार 
रहने से शी अपना हित दिखलाई दे ओर वे एक दूसरे को ईमान- 
दार बनाने से सहायक हो । लुज्जती ने इस बात को लक्ष्य में 
रखकर सप्तिति के कार्य की जिम्मेदारी को बांट दिया जिससे कि 
प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ जिम्सेदारी का कार्य करना पड़े । 
इस कारण लुज्जती समितियों मे सदस्यो को लेते समय उनऊे 
चरित्र पर विशेष ध्यान रक्खा जाता है। प्रत्येक सदस्य को 
समिति का थोड़ा वहुत कार्य करना पड़ता है, जो कर्ज दिया 
जाता है चह बहुत जांच करने बाद विया जाता है तथा कोई 
बात गुप्त नही रकक्‍्खी जाती जिससे कि प्रत्येक सदस्य समिति की 
दशा से पूरे परिचित रहे । लुज्जती, प्रबन्धकारिणी समिति तथा 
अन्य पदाविकारियो को वेतन देने के पक्त मे विज्षकुल नही है । 


लुब्जती समितियों से प्रवन्ध का काये एक कमेटी करती है 
जिसका निवाचन साधारण सभा करती है। पबन्ध कमेटो के 
सदस्य संख्या मे अधिक होते है और यह आवश्यकता सममी 
जाती है कि प्रबन्ध कमेटी से सब प्रकार के सदस्यो के प्रतिनिधि 
हो । किन्तु कमेटी बड़ी होने के कारण उसके सदस्य बैक के 


भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी समितियां ४१ 
देनिक काये को सुचारु रूप से नहीं चला सकते, इस कारण 
कमेटी अपने से से एक उप-समिति बना देती है जो इस काय को 
करती है । यह उप-समिति केवल एक वप के लिए बनाई जाती है, 
फिर दूसरे व दूसरे सदस्यों की उप-समिति बनाई जाती है । 
उप-समिति का एक सदस्य प्रति दिन बेक मे रहता है ओर उसकी 
आज्ञा के बिना काय नहीं होसकता | 

इटली की ग्रामीय साख सम्रितियां--इटली से जिस 
प्रकार शुल्ज के विचारों को अपना कर लुज्जती ने पीपुल्स बेंक 
स्थापित किये, ठीक उसी प्रकार इटलो ने अपने रेफीसन को भी 
ढुँढ निकाला । पीपुल्स बेक छोटे व्यापारियों तथा सम्पन्न किसानों 
के लिये अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित हुए, किन्तु निधन छोटे छोटे 
किसानो के लिये, जो गावों में निव्रास करते हैं, उनका कोई उप- 
योग नहीं था। साथ ही गांव मे निवास करने वाल छोटे छाटे 
किसानों को साख की अत्यन्त आवश्यकता थी । इटली के आमों 
की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किपतान निधन है,लगान ध्रधिक 
है, भूमि की कमी है और खेती-बारी भी अविक उन्नन नटी है 
इसक' फन्न यह हे कि छोटे क्रिसान अधिकतर कज्दार ह और 


कर छा... करी 
महाजन उनका शांधण वररत ह | 
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की स्थापना की । प्रारम्भ से तो सदस्य वहुत कम थे और डिपा- 
जिट भी चहुत ही कम आई, किन्तु डाक्टर अथक परिश्रम 
से काये करते रद्दे । जत्र समिति को स्थापित हुए तीन मह्दीने हो 
गये ओर समिति के सन्त्री ने सदसस्‍्यो को लिखा कि वे १॥ प्रति 
शव सूद, लिए हुये कर्ज पर देजावे वो सदस्यों के आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा। पहिले तो उन्होने समझा कि लिखने मे कुछ भूल 
होगई है,किन्तु जब उन्हे ज्ञात हुआ कि यह ठीक है तो यह ख़बर 
बड़ी तेजो से समीप के गांवों मे फैलगई और घड़ाघड़ समितियां 
सापित होने लगी । 

डाक्टर वोलेम्बग ने अपनी समितियों का संगठन रैफीसन 
के भांति ही रक्खा, भेद केवल इतना ही है कि इटली की भामीण 
समिति जमनी की समित्ति से छोटी होतो है । प्रत्येक कारय मे 
किफायत पर अत्याधिक ध्यान दिया जाता है। इन समितियों मे 
सदस्य समिति के कार्य मे खूब भाग लेते है । प्रत्येक सदस्य जो 
कि साधारण बेठक मे आने के योग्य होता है अवश्य आता है। 
साधारण बेठक जल्दी जल्दी होती है,और जो सद्स्थ बिना उचित 
कारण के सम्मिलित नहीं होता, वह और सदस्यो की दृष्टि में 
गिरजाता है, ओर उसको नाम मात्र का जुर्माना देना होता है । 
समिति का संचालन सब सदस्य मिलकर करते है । साधारण 
बैठक प्रवन्धकारिणी समिति के लिये आज्ञा देती है और प्रबन्ध- 


कारिणी समिति केवल उन आज्ञाओ का पालन करती है। 
साधारण बेठक का संचालन से अधिक हाथ रहता है। 


तीसरा परिच्छेद 
भारतीय ग्रामीण ऋण 


भारतवर्ष से लगभग ६० प्रति शव जनता गांबों में 
निवास करती है और ग्रामीण जन संख्या अधिकतर खेती-बारी 
पर ही निर्भर रद्दती है। अधिकतर तो ग्रामीण किसान ही होते 
हैं और कुछ ग्रामीण उद्योग घन्धो में लगे रहते हैं। किन्तु गांव 
के धन्धे भी अप्रत्यक्ष रूप से खेती-बारी पर द्वी निर्भर हैं। यदि 
हमस यह कहे कि समस्त ग्रामोण जन संख्या खेती-बारी पर 
निरभर है तो अतिश्योक्ति न होगी। जो मनुप्य कि भारतीय ग्रास्य 
जीवन से परिचित नहीं है, वह्ठ सम्भवतः झामीणश जनता के 
विषय में धोखा खा जावे । जिस देश का अवलम्बन ही खेती- 
बारी है उस देश मे किसानों की अत्यन्त शोचनीय दशा का कोन 
ध्यान कर सकता है। किन्तु वात उलटी है, आज भारतीय किसान 
की आधिक दशा जितनी पतित है सम्भवतः संसार के अन्य 
किसी देश के किसानों की नहीं है । भारतीय प्रामोण आज कर्ण 
के भयंकर बोझ से बहुत दवा हुआ है और कर्णदार होने ेे 
कारण उसका राजनैनिक, घआर्थिक. सामाजिक तथा चरित्र- 
विपयक पनन हो रहा दै। यह तो आय छे प्रष्ठो में बतकाया 
जावेगा कि रणी होने का औऊता भीएण परिणाम किसान यर्ण 
को भुगतना पट रहा है किन्तु यह निशविधाद सनन्‍्य £े कि ४ेश की 
झाावक दा का रधघ ने 


लिये 7स समस्या थो हल झशास्मा 
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होगा । जब तक कि देश की जन संख्या का एक बहुत बड़ा भाग 
आशिक दासता का जीवन व्यतोत करता रहेगा तव तक देश की 
आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना स्वप्त मात्र है। 

१६३० मे सेन्टल बेकिंग इनक्वायरी कमेटी के साथ सहयोग 
करने के लिये प्रत्येक प्रान्तीय सरकार ने ग्रान्तीय बेकिंग इनका- 
यरी कमेटी बेठाई । प्रांतीय बेकिंग इनक्ायरी कमेटियो ने अपने 
अपने प्रान्तो मे शामीण ऋण का अनुमान लगाने का प्रयत्न 
किया है । यद्यपि प्रान्तीय कमेटियो का अनुमान बिलकुल सही 
नही होसकता फिर भी हमे कज्मे की भयंकरता का अनुमान भल्ती 
भांति होसकता है । 

यदि प्रान्तीय कसेटियो के अनुमान किये हुये कर्ज को जोड़ा 
जावे तो ब्रिटिश भारत का श्रामीण ऋण ६०० करोड़ रुपया होता 
है। ध्यान रहे देशी राज्यो के अंक इसमे नही जोड़े गये हैं । 
ऋण का व्योरा इस प्रकार है :-- 


प्रान्त ऋण 
असाम २२ करोड़ 
बंगाल १०० | 
बिहार-उडीसा श्श्श् ., 
बम्बदे घर ११ 
बसो ५०-६० ,, 
केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित प्रदेश श्र 


सध्य भान्त ३६ 
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कु मा हे १५-५४ लाख 
मद्रास 52 कल १४० करोड़ 
पंजाब हक कं श्श्४ू ,, 
संयुक्त प्रान्व॒ -- मन श्श्७छ ,, 


अभी तक किसी भी कमेटी ने सारे देशी राज्यों के प्रामीण 
ऋण को मालूम करने का प्रयत्न नहीं किया । किन्तु जिन्‍्होने 
राज्यो का आर्थिक स्थिति का कुछ भी अध्ययन किया है, वे जानते 
है कि देशी राज्यो के ग्रामीणों की आर्थिक दशा ब्रिटिश भारत 
के ग्रामीणों से कुछ अच्छी नही है । यदि हम सारे देशी राज्यों 
का ग्रामीण ऋण ब्रिटिश भारत का एक तिहाई सानले तो छुछ 
भूल न होगी। इस हिसाब से समस्त देश का ग्रामीण ऋण 
१२५०० करोड़ रुपये होता है । 

अब प्रश्न यह होता है कि यह कर्ज घट रहा है. अथवा बढ़ 
रहा है | प्रान्तीय कमेटियो की सम्मति मे भारतीय ग्रामीण ऋण 
पिछले १०० बर्षों मे बराबर बढ़ता गया है। सर ऐडवर्ड मेकले- 
गन ने १६११ से कहा था “ यह तो स्पष्ट है कि ग्रामीण ऋण 
भांरतवर्ष के लिये कोई नई वात नहीं है, इतिहास को देखने से 
ज्ञात होता है कि त्रिटिश शासन के पूब भी यह समस्या उपस्थिद 
थी । किन्तु यह भी सानना पड़ेगा कि यह ऋण प्रिटिश शासन में 
ओर विशेषकर पिछले पचास वर्षों मे, बहुत बढ़गया है ।”” शाही 
कृषि कमीशन की भी इस विषय से लगभग यही सस्मति है । 
कमीशन का कहना है कि प्रान्तों का आमीण ऋण अवश्य ही 
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पिछले वर्षों मे बढ़ गया है । पिछले दस वर्षों मे तो इस की भयं- 
करता बहुत ही बढ़गई है । इसका अनुमान केवल अंकी से नहीं 
किया जासकता । १६२१ के वाद खेती की पैदावार का सूल्य 
लगभग ४० प्रति शत घटगया | अस्तु, किसानों के कर्ज का वाम 
पहले से दुगना होगया है | इस भयकर बोक को किसान किस 
प्रकार संभाल सकेगा यह तो अथशाद्र के विद्यार्थी के लिये भी 
एक समस्या है । 


प्रान्तीय कमेटियों ने यह जानने का भी अयत्न किया है कि 
प्रति शत कितने लोग क्रजदार नहीं है । निम्न लिखित चार प्रातों 
मे ऋण-मुक्त किसानो की संख्या इस प्रकार है :--- 

आसाम प्रान्त मे ६ प्रति शत्त से लेकर ३८ ग्रति शत किसान 
भिन्न भिन्न जिलो मे मुक्त है। 

बिद्दर उड़ीसा में १६ प्रति शत से लेकर २१ ग्रति शत मुक्त हैं । 

मध्य प्रान्त मे १३ प्रति शत से लेकर ७० प्रति शव मुक्त हैं । 

संयुक्त प्रान्त मे ३३ प्रति शत से लेकर ६१ प्रति शत मुक्त हैं । 


इन अंको से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव मे कितने 
किसान ऋण मुक्त है। अथशासत्र के कतिपय विद्वानों का मत है 
कि लगभग ७५ अति शत किसान कर्जदार है। 


आन्तीय बेकिंग इन्कायरी कमेटियो ने विस्तार पूर्वक उन 
कारणो का विवेचन किया है जो किसान को कर्जदार बनाते 
हैं। ग्रामीण जन संख्या के कर्जदार होने के बहुत से कारण है। 
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किसान का पुराना ऋण उसको कजेदार बनाने मे बहुत सहायक 
है। किसान पुराने कर्जो को चुकाने के लिये नया कर्ज लेता है | 
भारतीय किसान को भयंकर सूद देना पड़ता है क्योकि उसकी 
आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है । दूसरा मुख्य कारण यह हे 
कि भारतीय किसान के पास इतनी भूमि नही है कि वह उस पर 
खेती करके अपने कुटुम्ब का पालन पोपण कर सके। कारण 
यह है कि देश के अन्य धन्धे विदेशी माल तथा देशी मिलो की 
प्रतिद्वन्दिता के कारण नष्ट हो गये और उनमे लगी हुईं जन संख्या 
खेती बारी मे लग गई। भारतवष मे खेती-वारी की भूमिका 
अकाल पड़ गया और प्रति किसान भूमि कम हो गई। यही नह 

हिन्दुओ तथा मुसलमानों मे पिता के मरने पर सब लड़को में 
बरावर बराबर भूमि बांटने की प्रथा के कारण वह थोड़ी भूमि 
भी छोटे छोटे टुकड़ी मे विभाजित होजाती है ओर एक स्थान पर 
सारे खेत न होकर खेत मीलो से विखरे होते हैं, जिसके कारण 
खेती वेज्ञानिक ढंग से नही की जासकती ओर न इस धन्धे में 
लाभ ही होसकता है । इस कारण किसान साधारणतया बिना 
कर्ज लिये अपना काम नहीं चला सकता । इसके अनिरिक्त बरेलों 
की आक्समिक मृत्यु तथा अनिश्चित खेती भी किसान को कर्जा- 
दार बनाती है । भारतवप के किसान के पास पशुधन ही उसकी 
अत्यन्त मूल्यवान पूँजी है. किन्तु पशुओं की चीमारी इननों 
भयंकर है और पशुओं की मृत्यु संज्या इतनी अधिक ह कि 
किसान को उससे वहुत हानि होती हैँ और 
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पशु खरीदने पड़ते हैं | भारतवप में खेती अधिकतर वर्षो पर 
निभर है, किन्तु वर्षा यहां अनिश्चित होती है जिसके कारण 
फसल भी अनिश्चित होती है । यदि वर्षा आवश्यकता से वहुत 
कम हो, अथवा अति वर्षा हो तो फसल खराब दोजाती है। 
कभी टीडीदल नष्ट करदेता है तो कभी कोई हवा अथवा कोड़ा 
फसल को नष्ट कर देता है | जिन वर्षों मे फसल अच्छी होती है 
उनसे तो किसान किसी प्रकार अपना काम चला लेता है किन्तु 
फसल खराब होने पर तो उसको कर्ज ही लेना पड़ता है । कुछ 
अथ्थशाख्ज्ञो का मत है कि किसान विवाह,सृत्यु संस्कार,तथा अन्य 
सामाजिक कृत्यो मे अपनी स्थिति को देखते बहुत अधिक व्यय 
कर देता है ओर उसे कर्ज लेना पड़ता है। हो सकता है कि इस 
में कुछ सत्य हो किन्तु इसमे अतिशयोक्ति की मात्रा अधिक है । 
कुछ प्रान्तीय बेकिंग इनक्कायरी कमेटियो की भी इस विषय में 
यही सम्मति है | हां, जिस वे फसल अच्छी होतीहे और किसान 
को कुछ अधिक रुपया मिलजाता है, तव बैक इत्यादि न होने के 
कारण वह उसे सामाजिक तथा अन्य धार्मिक कार्यो पर खर्च 
कर डालता है | लेखक के मतानुसार मुक्तह्मेबाजी भी किसान के 
कर्जदार होने का एक मुख्य कारण है। किसान सुक्रदमेबाजी मे 
फंसकर कर्जदार बनजाता है । जो लोग भारतीय अदालतो से 
परिचित हैं वे जानते हैं कि किसान भूखे रहकर भी कर्ज लेकर 
मुकदमे मे व्यय कर देता है, मुक्तदमेबाजी भारतीय किसान का 
जातीय खेल्ल है बह उसमे अंधाधुन्ध धन फँकता है । 
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इनके अतिरिक्त लगान ओर सालगुज़ारी# भी किसान के 
कर्जदार होने का एक मुख्य कारण है। सरकार तथा सरकारी 
बेतन-भोगी अर्थशासतत्र के विद्वान इस बात को मानने के लिये 
तैयार नही है कि लगान और मालगुज़ारी अधिक है । किन्तु 
लेखक का तथा अन्य बहुत से विद्वानो का मत यह है कि लगान 
तथा सालगुजारी उचित से अधिक है, क्योकि खेती-बारी मे लाभ 
बहुत कस है. । लगान व मालगुजारी अधिक है अथवा कम, इस 
विषय से सतसेद है किन्तु इसमे तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि तीस 
बष के लिये लगान और मालगुजारो पहले से निश्चित कर देने के 
कारण, जब्च कभी फसले नष्ट होजात्ती है अथवा खेतो को पेदावार 
की कीमत बहुत गिरजाती है तो किसानो को लगान या माल- 
गुज़ारी देना कठिन होजाता है। यद्यपि ऐसे समय मे छूट देने का 
प्रय्न किया जाता है कितु बह आवश्यकता से बहुत कम होती है । 
निधन किसान को कर्ज लेकर मालगुजारी या लगान देना पड़ता 
है, क्योकि जमींदार तथा सरकारी कमेचारी उसे बड़ी सख्ती से 
वसूल करते है | यह तो पूव ही कहा जाचुका है कि खेती मे लगे 
*£ जमीदारी प्रथा वाले आंतो से किसान भूमि के उपयोग के 
लिये जो रक्तम ज़मीदार को देता है वह लगान कहलाती है, और 
सरकार जो रक्तम जमीदार से लेत॑ है उसे मालगजारी कहते है। 
रेयतवारी प्रान्तो मे किसान का सीधा सम्बन्ध सरकार से 
होता है ओर वह जो रक्तम सरकार को देता है, उसे मालगुजारी 
कहते है। मालगुजारी, बन्दोवस्त करके सरकार ३० बे के लिये 
निश्चित करती है । 
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हुए मनुष्यों को संख्या आवश्यकता से अधिक है, इस कारण 
खेती के योग्य भूमि का गांवों से अकाल है। अस्तु, किसान भूमि 
लेने के लिये लम्बे एट्टे लेता है ओर उचित से अधिक लगान 
देता है। कभी कभी कज लेकर वह भूमि भी मोल लेलेता है । 
कही कही इन दो कारणों से भो वह कजोदार बना हुआ है । इन 
सब कारणो के होते हुए तथा महाजन के कर्ज देने के ढंग ओर 
भयंकर सूद को देखते हुए यह आश्चर्य की वात नही है कि किप्तान 
सदा क़ज दार रहता है। किन्तु इन सब कारणो के अतिरिक्त 
एक कारण जिसके विषय मे ऊपर के प्ष्ठो से संकेत किया जा 
चुका है, मुख्य है; अर्थात्‌ खेती मे लगी हुईं जन संख्या को वृद्धि । 
१८६१ की सनुष्य गणना से ६१ प्रति शत मनुष्य खेती-बारी में 
लगे हुए थे, यही संख्या १६०१ मे ६६ प्रति शत, १६११ मे ७१ 
प्रति शव, १६२१ में ७२ प्रति शत , तथा १६३९ में ७३ प्रति 
शत होगई | आमीण उद्योग-घन्यो का नष्ट हो जाना भी इस बढ़ी 
हुई क्रजदारी का एक कारण है । 


इस बढ़ी हुई क्र॒जंदारी का फल बहुत भयंकर हो रहा है। 
किसान और कारीगर महाजन के ऋ्रीत दास बन गये है । वर्ष 
भर परिश्रस करने के उपरान्त भी उनको मर पेट भोजन नहीं 
मिलता, एक बार कर्ज ले लेने पर बह लोग महाजन के चँँगुल से 
वचकर कभी निकल ही नहीं सकते। महाजन उनका दोहन करके 
आनन्द करता है, और निर्धत किसान परिश्रम करता है महाजन 
के लाभ के लिये। किसान किसी प्रकार अपनी आवश्यकताओं 
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को घटा कर गुज़ारा करता है। किसी वर्ष भी यदि फसल नष्ट 
होगई तो उसे महाजन की शरण जाना पड़ता है, और एक बार 
वह महाजन के पास गया नही कि चिर-दास बना नहीं। 


क़ज लेना कोई बुरी बात नहीं है और न क्रज्येदार होना ही 
आर्थिक-द्वीनवा का सूचक है. यदि कर्ज उत्पादक्त काय के लिये 
लिया गया हों; किन्तु अनुत्पादक कार्य के लिये लिया हुआ कर्ज 
किसान की आर्थिक मृत्यु का कारण होता है। भारतीय किसान 
का ऋण अधिकतर अनुत्पादक कार्यो के लिये लिया गया है और 
जो ऋण उत्पादक कार्यो के लिये भी लिया जाता है, उस पर 
इतना अधिक सूद देना पड़ता है कि किसान द्वालिया हो जाता 
है । किसान को इतना अधिक सूद देना पड़ता है| कि खेती बारी 
मे उसे लाभ हो ही नही सकता । भारतवर्ष के प्रत्येक आ्न्त में 
सूद की दर भिन्न भिन्न हे,परन्तु २० प्रति शत से ले कर ३७ ग्रति 
शत लक साधारण सूद की दर है। किन्तु कही कही ४० प्रति शत 
से लेकर १०० प्रति शत तक सूद देना पड़ता है । भारतीय अदालतों 
में ऐसे बहुत से सुक्तदसे आये जिनसे सूद की दर १००० प्रति 
शत से सी अधिक थी | कभी कभी चतुर महाजन जितनी रकम 
देता है उससे कई गुनी लिख लेता है ओर अशिज्षित किसान 
उस पर अंगूठा लगा देता है। सहाजन किसान से मूलवन तो 
नहीं मांगता और सूद लेता रहता है । महाजन का सूद निकालना 
ही किसान के लिये कठिन हो जाता है, सूलधन की तो वात ही 
क्या । फल यह होता है किसान सदा के लिये क्रजदार वन जाता 
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है ओर वर्ष भर परिश्रम करके महाजन की घैलियां भरता रहता 
है। किसो ने ठीक ही कहा हैं कि भारतीय किसान ऋणी जन्‍म 
लेता है, ऋणी ही सरता है ओर ऋण को भावी पीढ़ियो के लिये 
छोड जाता है। यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ो चलता है। क्रमश. 
भारतोय किसान के हृदय से यह बात वेठ गई है कि क्ज्दार 
होता अवश्यम्भावी है, इससे छूटकारा हो नहीं सकता और 
महाजन को अपने वर्ष भर के परिश्रम द्वारा उत्पन्न की हुई 
पैदावार सूद मे देना अनियाये है। अस्तु, वह मुक्त होने का प्रय 
करना भी छोड देता है। भारतीय किसान की सनोद्शा इतनी 
दयन्तीय हो गई है कि आप चाहे कितना ही उसको समभावे 
उसकी समझ से यह आंही नहीं सकता कि मै इससे मुक्त भी हो 
सकता हूँ । जिस प्रकार जीवन होते हुए सरण अनिवाय है बेसे 
ही भारतीय ग्रामीण के लिये कज दार होना अनिवार्य है | यह 
उसका दृढ़ विश्वास है । फल यह होता है कि जब कभी सामा- 
जिक रूढ़ियो तथा बिरादुरी के दवाव के कारण उसको सासा- 
'जिक कार्यों से धत व्यय करना पड़ता है तो चह निश्चिन्त होकर 
ओर कज़ ले लेता है। वह जानता है कि कजदार तो अवश्य 
रहूँगा फिर थोड़े से अधिक खर्चे के लिये बिरादरी से हँसी क्‍यों 
करवाऊँ। क्रज दार होने के कारण भारतीय किसान तथा ग्रह 
उद्योग-धन्धो से लगे हुए कारीगर इत्तने हत्ताश हो चुके है कि यदि 
आप किसान को वैज्ञानिक ढंय से खेती करके अधिक पैदावार 
प्राप्त करने का आदेश दे तो वह कद्ापि सानने को तैयार ,नहीं 
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होता, क्योकि वह जानता है कि यदि अच्छा बीज, खाद और 
यन्त्रों का उपयोग करके मेने अधिक पेदावार की भी तो वह 
महाजन के पास जावेगी; मै तो जे ता पहले था वैसा फिर भी रहूँगा, 
मैं क्यो व्यर्थ मे परिश्रम करू । यदि हम चाहते हैं कि कृषि की 
उन्नति हो और भारतीय ग्रामीणों की आर्थिक दशा सुधरे तो हमे 
उत्तको इस सयंकर बोर से मुक्त करना होगा । जब तक भारतीय 
किसान इस भयंकर बोक से पिसा जारहा है तब तक देश की 
आर्थिक दशा का सुधारना खप्न-तुल्य है; केवल एक सुन्दर 
कल्पना है, इसमे तथ्य कुछ भी नहीं है। 
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किसान फसल बोने के समय सद्दाजन से सवाये अथवा 
डयोढ़े पर बीज लाता है तथा खाद इत्यादि डालने के लिये कर्ज 
लेता है। फसल तैयार होनेपर अधिकतर उसे अपनी फसल 
शीघ्र ही बेच देना पड़ती है क्योकि जमीदार लगान के लिये, 
सरकार आबपाशी के लिये, तथा सहाज़न अपने कज़ के लिये 
जल्‍दी मचाते है। उस समय किसान महाजन के हाथ फसल 
वेचकर अपना पीछा छड़ाता है। महाजन बाजार भाव से बहुत 
सस्ते दामो पर फसल मोल लेता है| कसी कभी तो कर्ज देने छे 
समय यह निश्चय होजाता है कि किसान फसल महाजन के हो 
हाथ बेचेगा । यदि कोई किसान समीपवर्ती संडी मे फसल वेचन 
जाता है तो वहां दलाल, आदृतिया तथा व्यापारी उसको लूटते 
है। साथ दी फसल कटने के थोड़े दिनों के वाद तक बाज़ार वा 
भाव बहुत सन्दा रहता है ओर किसान को सनन्‍्दे भाव पर अप्नी 
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ऋसल बेच देना पड़ती है। जूट, गन्ने तथा अन्य औद्योगिक 
कच्चे माल के किसान तो खड़सारियों तथा जूट के व्यवसायियों 
के चिरदास बने रहतें है। खड़सारी फतल वोने के समय कुछ 
रूपया किसान को पेशगी देंदेता है ओर उससे तय करलेता है कि 
इस कीमत पर तुम्हे गन्ना अथवा रस हमे देना होगा; गन्ने 
अथवा रस का मूल्य सालभर पहिले से ही निश्चित होजावा है । 
निधेन किसान को गन्‍्मे को फ॑तल बोने के लिये रुपया चाहिये 
ओर उसे खड़सारियो से रुपया लेना ही पड़ता है । वास्तव मे 
स्थिति तो यह है कि परिश्रम करता है किसान और उसका लाभ 
उठाते है महाजन । अधिकतर किसानो की स्थिति यह है कि फसल 
काट चुकने के उपरान्त, जमीदार सरकार तथा मद्दाजन का देना 
चुकाने पर उसके पास कठिनता से आठ महीने का भोजन बच 
रहता है। पिछले चार महीनो के लिये उसे महाजन से सवाये 
ड्योढ़े पर अनाज उधार लेना पड़ता है। कही कही तो कज दारों 
की स्थिति मोल लिये हुए दासो से भी गई बीती हो जाती है ॥ 
बिहार उड़ीसा के छोटा नागपुर प्रान्त मे कम्योती पद्धति प्रच- 
लित है| जमीदार किसी मजदूर को कुछ रुपया (१०० या २००) 
देदेता है, इस रुपये पर न तो सूद लिया जाता है और न यह 
रुपया वापिस कियां जाता है। किन्तु इसके बदले कम्यौत 
को इक्तरारनामा लिखना पड़ता है कि वह जब जमीदार को 
आवश्यकता होगी तब उसका काम करेगा । जमीद्वार को फसल 
बोने तथा काटने के समय कम्यौत्त की आवश्यकता पड़ती है, चब 
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चह उसे चुला लेता है ओर दो आना प्रति दिन के हिसाब से 
मजदूरी देदेता है। गांवो में यही समय मजदूरी का होता है । इन 
सहीनो को छोड़कर और सहीनो मे कम्योत्र को गांव से मजदूरी 
नही मित्र सकती । ठोक इन्हीं दिनो जमींदरार भी कम्योत को 
अपने यहां नही रखता | उन दिनो कम्योत को वे दो आने भी 
नहीं मिलते । कम्यौत जीवनभर इस द्ासता में रहता है क्योकि 
जब तक वह लिया हुआ रुपया न लोटा दे तव तक उसका इस 
बन्धन से छटकारा नही होता । कुछ वष हुये विहार सरकार मे 
एक एक्ट बनाकर इस प्रकार के इकरारनासो को ग्रेर-क्तानूनो 
घोषित कर दिया, किन्तु अशिक्षित कम्योत को इसका ज्ञान धीरे 
धीरे होगा । 

इसी प्रकार कारीगर भी व्यापारियों और मदाजनो के चंगुल 
से फंसे हुए हैं, और महाजन उनका शोषण कर रहे है। बुनकरों 
का ही धंधा ले लीजिये । नि्धेत बुनकर कपड़े तथा दरी के व्या- 
पारी से सूत उधार लाता है तथा कर्घ इत्यादि आवश्यक, वस्तुओं 
के लिये भो रुपया लेता दै। कपड़े का व्यापारी सूत का भो व्या- 
पारी होता है । वह सूत का मूल्य अधिक लेता है । बुनकर को 
तैयार साल उसी व्यापारी के द्वाथ बेचना पड़ता है । कही कहां 
व्यापारी बुनकरों को कुछ रुपया एक साथ देदेता है जिसे बाकी 
कहते है । घुतकर को उसके बदले उसी व्यापारी से संत 
खरीदना पड़ता है और उसी व्यापारी के हाथ तैयार माल बेचना 
होता है । व्यापारी सूत का अधिक दाम लेकर तथा तैयार माल 
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का कम मूल्य देकर बुनकर को लूटता है। जब तक कि बुनकर 
बाकी का रुपया न चुका दे तब तक वह दूसरे व्यापारी के पास 
नहीं जासकता । इस ग्रकार महाजन कारीगरो का शोपण करते 
है । जब वक कि पूँजी के उचित मूल्य पर मिलने का तथा तैयार 
माल के बिकने का प्रवन्‍न्ध सहकारी समितियों के द्वारा नहीं किया 
जाता तब तक गृह उद्योग-धन्घे पनप नही सकते । 
यह तो पहले द्वी कहा जा चुका है. कि साहूकार की ऋण 
देने की पद्धति तथा सूद की दर इतनी भयंकर है कि किसान 
कभी मुक्त नही हो सकता । भिन्न भिन्न भान्तीय बेकिंग इनकायरी 
कमेटियो ने अपने अपने ग्रान्तों मे जो सूद की दर लिखी है वह 
इस प्रकार है :-- 
आसाम--१२ ग्रति शत से ७४ प्रति शत तक | 
बस्बई--१२ ?! ४० ?” 
बंगाल--कम से कम १० से ३७३ तक, अधिक से अधिक 
३७३ से ३०० तक | 
बिहार उड़ीसा--१८ड/ से ४० प्रति शत तक । 
बमोौ--१८ से २४ प्रति शत तक । छोटे तथा बिना जमानत 
के कर्जों पर ३८ से ६० प्रति शव तक्र 
सध्य प्रान्त-- १२ से ३७३ प्रति शत्त तक । अनाज के ऋण 
पर २४ से १०० श्रति शत्त तक । 
मद्रास--१२ से लेकर ४८ प्रति शत तक । 
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संयुक्त प्रान्त--व्यापारिक कार्यो के लिये ६३ से १२३ तक, 
तथा अनाज के कर्ज पर २४ प्रति शत से ४० 
प्रति शत तक | 
पंजाब कमेटी ने केवल उन ऋणो के सूद की दर बतलाई है 
जिनके लिये कुछ सम्पत्ति बंधक रूप मे रख दो गई है । वह सूद 
की दर ६ से १९ तक है । 
क्रमशः इस भीपण ऋण के वोक को न सह सकने के कारण 
किसानो को भूमि उनके हाथ से निकल कर महाजतो के हाथों में 
जान लगी। इस भयंकर परिस्थित की ओर भारत सरकार का 
ध्यान किसान विद्रोह ने आकपित किया । दक्षिण भारत,अजसेर- 
मेरबाडा तथा मध्य प्रान्त के छोटा नागपुर डिविजन से किसान 
विद्रोही हो उठे, उन्होने सह्यजनों के घर जला दिये और 
उन्हे मार डाला, तथा वही खातों को जला कर भस्स छर दिया | 
सरकार न एक कमीशन दक्तिण के किसानो के बिद्राह के कारणों 
की जांच करने के लिये बिठाया । करम्मीशन की सम्मात से 
किसानो की गिरी हुई झाविक दशा ओर मयंक्वर सूद को दर दी 
इन चिद्राहों का कारण थी। शान्ति-प्रिय किसान जब मसंदातन 
का प्त्याचार न सद्द सके तो वह बिद्रोह्दी हो ब्झे । सरकार से 
किसान की रक्षा फे लिये एड्भ एक्ट बदाया मिससे 'दालतों को 
बंद अधिकार देदिया गया कि वे झिसी नो मालिश हे सुदयहसे मे 
न्यायोदित सृइ दी ही डिसरी 5, फिर 3: 


चादे कितना अधिक सूद दने का रसशार छपो न खिया ते । ऊिस 


| 
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इस एक्ट का कोई फल न हुआ, क्यो कि किसान निधन हैं और 
न्यायालयों मे ब्यय अधिक होता है, साथ ही अद्यलतो ने इस 
ओर विशेष ध्यान भी नदी दिया। सरकार ने फसलो के नष्ट होने 
पर मालगुजारी तथा लगान मे छूट करने की नीति को अपनाया, 
किंतु इससे भी किसान को कुछ विशेष लाभ नद्दी हुआ । सरकार 
एक तो छूट बहुत कम करती है और उस छूट से भी यह शर्ते लगाई 
जाती है कि यदि किसान एक निश्चित तारीख तक लगान नहीं दे 
देगा तो छूट नहीं मिलेगी। फल यह होता है कि क्रिसान को सहा- 
जन से क़ज्पे लेकर लगान देना पड़ता है । भारतीय सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि भारतीय क्रिसानो में 
मितव्ययिता का भाव जागृत करना चाहिये । अस्तु, पोस्ट आफिस 
सेविग बेक खोले गये । किंतु इन बेको ने किसानो मे सित्रव्ययिता 
का कितना प्रचार किया है यह पाठक भली भांति जानते है। 
अशिक्षित किसान भला उन पोस्ट आफिस सेविंग बेको से कैसे 
लाभ उठा सकता है जिनका कार्य विदेशी सापा मे होता है. और 
जो अधिकतर शहरो ओर बड़े क्रस्बो मे होते हैं । जिस देश में 
किसानो को मनीआडेर और तार की लिखाई दी आने और खत 
की लिखाई एक आना देनी पड़ती हो, वहां भला पोष्ट आफिस 
सेविंग बेक किस प्रकार किसानो की अपनी ओर आकर्षित 
कर सकते है। सरकार ने कई बार क्रानून मे सुधार इस दृष्टि 
से किये कि किसान को कुछ सुविधा दीजावे किंतु कानूनों 
के छारा सरकार किसानों को कुछ भी सहायता न पहुंचा सकी । 
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सरकार ने देखा कि किसान को खेती बारी का धंधा करने के 
लिये साख की आवश्यकता होती है । किसान को दो प्रकार की 
साख चाहिये अर्थात्‌ थोड़े समय के लिये तथा अधिक समय के 
लिये। किसान को फसल तैयार करने के लिये जो क्रर्ज लेना पड़ता 
है बह लगभग एक वर्ष के लिये लिया जाता हैं। फसल के लिये 
किसान को बाज, खाद, हल तथा अन्य औजारों ओर मजदूरों 
की सजदूरी का ग्वन्ध करना पड़ता हैं. । किसान इनके लिये 
क्र लेकर फसल कटने के उपरान्त अदा कर सकता है । किन्त 
कुछ काय ऐसे हैं जिन मे पजी लगाने से तुरन्त ढी लाभ नहीं 
होता जेसे कुआ खोदना, खेती के मूल्यवान यन्त्र मोल लेना.नथा 
भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना इन्यादि। इन कार्यों के लिये कर्ज 
अधिक समय के लिये चाहिये। अस्तु, सरकार से दो एक्ट पनाधयर 
प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि थे किसान की 
दोनो प्रकार की जावश्यकताए' पूरी करने ऊे लिये कर्ज देखकरी 


क 


हैं| इस सरकारों क्र को तकादी छान है किस नफायी से भी 
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यह समस्या इत्र न्य हद झोर न किसाना से तझायी का पर पृ 
उपयोग ही छिया । 


और 2525० औढआता >> 
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होती है | आवश्यकतानुसार तक्ताबी मिलने मे कठिनाई होने से 
तथा बसूलयावी मे कड़ाई होने के कारण तक्तावी का अधिक 
प्रचार न होसका | 


कर्जदार होने के कारण किसानो के हाथ से भूमि महाजनों 
के पास चली जाती है ओर किसान उस पर मजदूर की भांति 
काम करता है । पंजाब मे इस समस्या ने सीपण रूप धारण कर 
लिया था, इस कारण वहां एक एक्ट बना कर इसको रोक दिया 
गया । ' पंजाब लेड एलीनियेशन एक्ट ' के अनुसार कुछ जातिया 
किसान जातियां मान ली गई है और खेती की भूमि इन जातियो 
के अतिरिक्त अन्य जातियां नही ले सकती | इस एक्ट से यह 
लाभ हुआ कि सहाजन कजे के लिये डिगरी करा कर अब 
किसान की भूमि नही ले सकते । संयुक्तप्रान्त के बुन्देलखर्ड 
नामक ग्रदेश से, तथा मध्यग्रान्त के कुछ भागो से इसी प्रकार का 
कानून लागू किया गया है । 


किन्तु ऋण समस्या जेसी पहले थी वेसी ही बनी रही । इसी 
बीच मे भारत सरकार का ध्यान सहकारिता आन्दोलन की ओर 
आकर्षित हुआ ओर सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश 
सरकार के द्वारा भारतवर्ष मे किया गया। जमेनी और इटली 
से सहकारी साख ससितियो ने वहां के किसानों की आर्थिक 
स्थिति सुधारने मे आश्रयेजनक सफलताओआप्त की थो | भारत 
सरकार ने भी ऋण की समस्या हल करने के लिये सहकारिता 
आन्दोलन की शरण ली । 
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इस देश मे तीस वर्षों से ऊपर इस आन्दोलन को चलते हो 
गये | सहकारिता आन्दोलन कहां तक सफल हुआ है ओर 
भविष्य से उससे क्या आशा है यह तो आगे के प्रृष्टो मे लिखा 
जायगा किन्तु इन तीस वर्षो के अनुभव से यह तो स्पष्ट ही हो 
गया है कि किसानो का पिछला कर्ज चुकाने तथा अधिक 
समय के लिये किसान को कर्ज देने का कार्य सहकारी साख 
समितियां सफलता पूर्वक नही कर सकती । और जब तक 
किसान पुराने कर्ज के बोझ से दबा रहेगा तब तक उसकी 
आर्थिक उन्नति नही हो सकती | यदि किसान सहकारी साख 
समिति का सदस्य बनता है किन्तु महाजन का पुराना कर्ज नहीं 
चुका सकता तो महाजन उसको तंग करता है और किसान को 
पुराने कर्ज पर तो भयंकर सूद देना ही पड़ता है। फल यह होता है 
कि किसान की मुक्ति का कोई उपाय नही रहता। इसी समस्या को 
हल करने लिये भूमि बंधक बेक (,8.0 0 )07%82426 38778) 
स्थापित करने का आयोजन किया जारहा है । यह बेक भी उन्ही 
किसानो का पिछला कज् चुका सकेगे जिनके पास भूमि है ओर 
जो उसे बेक के पास बधक खरूप रख सकेगे। बेक किसान से 
सूद सहित उस कर्ज को बीस अथवा पच्चीस वर्षो मे किश्ते लेकर 
वसूल कर लेगा । यह प्रयोग अभी नया है, बहुत कम चैक 
देश से स्थापित किये गये हैं, इस कारण इनकी सफल्नता के 
विपय में कुछ नहीं कह जा सकता। किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि 
भूमि बंधक बेक को काय-शील पूंजी ( '४०ताह 0४7] ) 
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इकट्ठा करने की समस्या हल करनी होगी और यदि इन बेको के 
डिबेचर बेच कर कार्यशील पूँजी इकट्ठी भी हो गई तो भी यह 
बेक उन्ही किसानो को कजे दे सकेगे कि जो भूमि को वंधक 
रख सकेगे । बहुत से प्रान्तो मे किसान का भूमि पर खामित्व ही 
नही है, वहां यह बेक किसानो की सहायता न कर सकेगे । 
ऋण परिशोध--यह तो पहले ही कह जा चुका है कि 
पुराने कर्ज को चुकाने की समस्या बहुत कठिन है । अधिकतर 
यह ऋण पैठक होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आता 
है। किसान को आशिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है कि 
वह इस कर्ज को चुका ही नही सकता । जब साधारण रूप 
से फसल अच्छी होती है तब भी खेती-बारी का खर्चा काटकर, 
फ़सल तेयार करने के लिये महाजन अथवा सहकारी साख 
समिति से लिये हुए क़्ज को देकर उसके पास वर्ष भर के 
लिये खाने को नही रहता, तब वह किस प्रकार पुराने कज् को 
चुका सकता है। जिस वर्ष फसल खुरात्र हो जावो है, बैल सर 
जाते हैं, अथवा ओर कोई अनिवाय खूचे आ जाता है, तो ऋण 
अधिक बढ़ जाता है । जब तक पुराने कज्ञ को चुका नही दिया 
जाता अथवा इसको गेर-क्रानूनो नहीं बना दिया जाता, तब तक 
किसानो की आ्थिक स्थिति सुधर नहों सकतो | शाही कृषि 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट से इस विपय पर लिखा है कि इस 
ऋण की ओर से उदासीन रहना बहुत भयंकर होगा । 
सेट्ल बेकिंग इनकायरी कमेटी की सम्मति मे सरकार को 
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इस ओर ध्यान देना चाहिये ओर निम्नलिखित योजना के अनु - 
सार काय करना चाहिये :-- 

प्रान्तीय सरकार इस काये के लिये विशेष कमंचारी नियुक्त 
करे जो कि गांवो मे दौरा करके महाराज क्रो इस बात पर राजो 
करे कि वह किसानो से एक सुश्त अथवा किश्तों में रुपया लेकर 
उन्हे ऋण-मुक्त करदे | इन कर्मचारियों का यह भी कतेव्य होगा 
कि थे किसानो को यह बतलावे कि क़ानून द्वारा निश्चित सूद की 
दूर को घटवाया जा सकता है । 


जब कमचारी महाजन से तय करले कि चह कम से कम 
कितना रुपया लेकर किसान को ऋण मुक्त कर देगा तब किसान 
को सहकारी साख समिति का सदस्य बनवा दिया जावे) समित्ति 
उसका के इकठ्ठा अथवा किश्तों मे चुका दे तथा खेती-बारी 
के लिये किसान को आवश्यक साख दे | 


जब सहाजन रुपया वार्षिक किश्तो सें लेना स्वीकार करे तो 
जितना किसान स्वयं अदा कर सकता हो, करदे, और बाकी का 
ऋषण समिति, सदस्य की जमा के रूप से, अपने यहां लिख लेगी 
और प्रति वर्ष जब किश्त का रुपया अदा करेगी तो जमा किया 
हुआ रुपया कम कर दिया जावेगा ! 


यदि सहाजन एक मुश्त रुपया मांगे तो सरकार को उतना 
रुपया समित्ति को उधार देदेना चाहिये; समिति उस कर्ज को 
वार्षिक क्रिश्तों मे चुका देगी। तदुपरांन यह निश्चय किया 
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जावेगा कि किसान प्रति वर्ष कितनी किश्त अदा करे! यदि 
किसान रुपया अदा न कर सके ओर समिति को हानि हो जावे 
तो सरकार उस हानि को पूरा करदे। 

यह भी सम्भव है कि महाजन कर्जा के इस श्रकार चुकाये 
जाने के लिये तैयार न हो और समभौोता न करे। ऐसी परिस्थिति 
में उन्हे क्नानून बना कर समभोते के लिये वाधित किया जाचे | 

शाही कृषि कमीशन ने भी पेढक ऋण के विपय पर अपनी 
सम्सति दी है। कमीशन की सम्मति में झामीण * इन्सालबेसी 
( द्वाला ) ऐक्ट * बनाया जावे | इससे यह लाभ होगा कि जो 
आमीण ऋण के बोक से इतना दबा हो कि उसकी सम्पत्ति के 
बिक जाने पर भी वह कज अदा न कर सके तो वह द्वालिया 
होने का प्राथना पत्र देदे और अपनी सम्पत्ति लेनदारों को देकर 
ऋण मुक्त हो जावे, और स्वतन्त्र रूप से आजीविका उपार्जन 
करे । चाहे उसकी सम्पत्ति से ल्ञेनदारों का आधा रुपया 
भी वसूल न हो सके, वे उस किसान से रुपया भविष्य मे वसूल 
नहीं कर सकते। किसाच सदा के लिये उस ऋण से सुक्त हो 
जावेगा | यह ऐक्ट पास हो गया है । 

लेखक का मत--यदि देखा जाबे तो यह सभी योजनाएं" 

जरुटिपूर्ण है। किसान को ऋण मुक्त करने की समस्या ने आज 
पचास वर्षों से सरकार तथा जनता का ध्यान अपनी ओर आक- 
पिंत करलिया है। बहुतसी योजनाए' तैयार की गई, उनके अनु- 
सार कार्य भी कियां गया, किन्तु किसी से भी सफलता प्राप्त नही 
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हुई। सफलता प्राप्त न होने का एक कारण यह है कि किसी भी 
विद्वान ने इस समस्या पर खतन्त्र रूप से विचार नही किया | 


यह तो पहले कहा जाचुका है कि जन संख्या के बढ़जाने से 
तथा यृह उद्योग-पन्धो के नष्ट होजाने से खेती बारी करने वालो 
की संख्या पिछले पचास वर्षों मे बहुत बढ़ गई है । इस कारण 
प्रति किसान,भूमि बहुत कम रहगई है। भूमि का अकाल पड़गया 
है । किसान को बहुत अधिक लगान देकर भूमि लेनी पड़ती है । 
किसान के सारे खेत एक ही स्थान पर नही होते, भूमि के छाटे 
छोटे टुकड़े दूर दूर बिखरे होते है जिसके कारण व्यय अधिक, 
ओर पेंदावार कम होती है । साधारणतः जब फसल अच्छी 
होती है तो भी किसान को व्षभर क किये खेती से यथेष्ट 
आय नही होती | फिर,हर तोसरे अथवा चोथे साल फमल नष्ट हो 
जाती है | उपर से धार्मिक, सामाजिक कार्यो के लिये तथ। मुक्त- 
दमेबाज़ी के लिये उसे ऋण लेना अनिवाय होजाता है । बह 
ऋणणी तो होता दी है,फसल के वास्ते,लिये हुए ऋण पर सूद तथा 
मूल चुकाने के अतिरिक्त उसे पुराने ऋण पर भयंकर सूद देना 
पड़ता है। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि किसान को यह दृढ़ 
विश्वास होगया है कि वह कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता, और 
न उसकी भावी पीढ़ियां ही मुक्त हो सकती है | वह तो कहता है 
यह कर्जा तो ऐसे ही चला आया है ओर ऐसे ही चलता रहेगा । 
उसको मनोदशा निराशामसय है। वह खप्न में भी ध्यान नही करता 
कि में कभी मुक्त हो सकता हूँ। यही कारण है कि उसमें मित- 
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व्ययिता का भाव जाग्रत नही होता, वह सोचता है कि क्रजदार 
तो रहना ही है फिर किफायत करने की चिन्ता क्यो ! 


यह समस्या तसी हल हो सकती है कि जब राज्य कानून वना 
कर किसान को ऋण मुक्त करदे । यह मानी हुई वात है कि जब 
तक क़र्जदारी की समस्या हल नहीं होगो तच्च तक ग्रामीण सुधार 
हाना असम्भव है । आज तक जितनी भी योजनाए' सोची गईं 
उनमे कोई योजना ऐसी नही जो किसान को ऋण-मुक्त कर सके । 
प्रत्येक योजना किसान को ऋण चुकाने में सुविधाएं अदान 
करती है । सुविधाओ की आवश्यकता तो तब होती है जब कि 
देनदार मे ऋण चुकाने की ताक़त हो | जहां चुकाने की वाकव हो 
नही है, वहां सुविधाओ से क्‍या लाभ ! सत्ना विचारिये तो सही 
कि जो किसान बप भर परिश्रम करने के उपरान्त केवल आठ 
महीने का भोजन पाता हो, वस्त्र, औपधि तथा शिक्षा पर कुछ 
व्यय न कर सकता हो, वह किस प्रकार पुराने ऋण को अदा 
कर सकता है! 

यदि हम चाहते है कि भारतीय किसान मद्दाजनो की आर्थिक 
दासता से खतंत्र होकर अपने घंधे से उत्साह पूवेक लग कर 
खेती-बारी की उन्नति करे, भ्रामीण उद्योग धन्धों की सहायता से 
अपनी आय को बढ़ावे, ओर मनुष्यो का सा जीवन व्यतीत करे 
तो उसे ऋण मुक्त करना होगा। इसके लिये एक क़ानून बना 
कर सारा ग्रामीण ऋण गैर-क्ानूनी बना दिया जावे; किसान 
महाजन का देनदार न रद्दे ओर ऋण मुक्त हो जावे । जब एक 
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बार किसान सुक्त होकर खतंत्र वायु सरडल से सांस लेगा तब 
उसकी सनोदशा से परिवर्तन होगा । उसका जीव॒त निराशामय 
न होकर आशामय बनेगा । खेती बारी के लिये आवश्यक साख 
प्रति बंप सहकारी समितियों से मिल जाबेगी, फिर बाय कृषि 
विभाग द्वारा बतलाई हुई वैज्ञानिक ढंग की खेतों करेगा और 
खराव सालो के लिये, अच्छे सालो में कुछ रुपया चचाकर रखमे 
की भी बात उसकी समझ में आजाचेगी । ग्रामीण उ्याग घर्षे 
तभी पत्प सकेगे ओर किसान को अपनी फसल सहाजन के घाथ 
कम दामों पर बचने के लिये विवश नदी होना पड़ेगा । सच 
बात तो यह हैं कि सहकारिता आन्दोलन तभी सफल होगा ओर 
प्राम संगठन का कार्य तभी सम्भव हो सकेगा । 
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से अधिक वह किसी भी अवस्था मे वसूल नहीं कर सकता, चाहे 

सूद के हिसाब से रुपया कितना ही क्यो न होगया हो। उदाहरण 
के लिये यदि किसी किसान ने महाजन से १०० रु० क्झे 
लिये ओर २० प्रति शत सूद ठहरा, और किसान १० वर्ष तक 
रुपया नही देता तो भी महाजन किसान से २०० रु० से अधिक 
नही पासकता | प्राचीन समय मे न्यायालय इसी नियम के अन- 
सार डिगरी दिया करते थे। अब भी कतिपय हिन्दू देशी राज्यों 
मे यह नियम लागू है। जब किसान दुगने से बहुत अधिक दे 
चुका है फिर यदि उसका क्र्जा गैर-कानूनी कर दिया जावे तो 
कौनसा अन्याय होगा ? मुसलमान महाजन देश मे बहुत कम हैं 
ओर उनके धर्मभ्रंथ कुरान के अनुसार तो सद लेनाही मना है ! 
ऐसी दशा मे उनके प्रति भी अन्याय नही होगा । सम्भव है कि 
कुछ नये महाजनो के ग्रति इस योजना से अन्याय हो जावे। उन 
नये महाजनो को राज्य आधा या चौथियाई देकर किसान को 
ऋण मुक्त करदे । अधिकतर महाजन किसानो को वर्षों से चूस 
रहे है और दिये हुये क्र् से कई गुना वसूल करचके हैं। अबभी 
उन्हे जो किसानो के दोहन का अधिकार मिला है वह क्‍या 
किसान वर्ग पर भीषण अन्याय नहीं होरहा है। फिर, यदि इस 
भयंकर अन्याय को हटाने से देश की लगभग तीन चौथियाई जन 
संख्या आर्थिक दासता से मुक्त होती हे और राष्ट्र के लिये 
अधिकाधिक सस्पत्ति उत्पन्न करने का आयोजन हो सकता है तो 
क्यो न देश इस काय को बिना विज्ञस्ब करडाले ! 
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कप्तोशन ने भो क्रिप्तानो को शोचनीय दशा का वशुन करते हुए 
अपनी रिपोर्ट मे कृपि बेक खोलने के विपय में सम्मति देद॑ 
जमेनो में इसी समय सहकारिता आन्दोलन बड़ी तेजी से चढ़ रहा 
था,मद्रास सरकार ने अपने एक कमचारी श्री० फ्रौडरिक निकल- 
सन को जमनी मे सहकारिता आन्दोलन का अव्ययन करने के लिये 
भेजा | श्री० निकल्लसन ने वहां की साख समितियों का अध्ययन 
करने के बाद एक रिपोर्ट लिखी और उसमे यह बतलाया कि 
किस अकार भारत मे यह आन्दोलन उपयोगी हो सकता है ! 
श्री निकलसन ने अपनी रिपाटे से लिखा है कि यदि भारतीय 
किसान की आर्थिक दशा को सुधारना हो तो देश मे रेफीसन को 
दूँढ निकालो । इसके उपरान्त सयुक्त प्रान्त के श्रीयुत ड्यूपरनैक्स 
ने इस आन्दोलन का अध्ययन करके पीपुल्स बेक नासक पुस्तक 
लिखी | इन सब प्रयत्नो का फल यह हुआ कि भारत सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और एक कमेटी इस विपय पर 
विचार करने के लिये बैठाई गई । इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
होने पर उसकी सम्मति के अनुसार १६०३ से प्रथम सहकारिता 
एक्ट पास होगया। इस कमेटी के सभापति सर एडबडे ला थे जो 
उस समय भारत सरकार के अथे-सचिव थे। 


२४ भाच सन्‌ १६०४ को भारतवप मे सहकारिता आन्दोलन 
का श्रीगणेश होगया । इस एक्ट के अनुसार किप्तानो, गृह 
उद्योग-धंघो, तथा नीची श्रेणी के लोगों के लिये साख समितियों 
के खोलने का आयोजन किया गया | एक्ट संक्षेप से इस प्रकार 
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था | अठारह वर्ष से अधिक के कोई दस मनुष्य सहकारी साख 
समिति स्थापित कर सकते हैं | सदस्यो को एक ही गांव तथा 
एक ही स्थान का होना आवश्यक है जिससे थे एक दूसरे के 
विषय मे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके | समितियां दो प्रकार की 
होगी, त्रामीण और नगर समितियां । ग्राम्य समिति से ८० 
प्रति शत सद॒स्यो का किसान होना, और नगर समितियों 
मे ८० ग्रति शत कारीगरों तथा अन्य पेशे वालो का होना 
आवश्यक है। ग्राम्य समितियों के सदस्यो का दायित्व, अपरिमित 
होगा, किन्तु नगर समितियों के सदस्यो का दावित्व यदि वे निःधय 
करले, परिमित भी हो सकता है । आम्य समिति का सव लाभ 
सुरक्षित कोप मे जमा करना ,आवश्यक है । हां, जब सुरक्षित 
कोप एक निश्चित रक्तम से ऊपर पहुँच जावे तो तीन चोथियाई 
लाभ सद॒स्यो मे बांदा जा सकता है | नगर समितियों मे ल्ञाभ के 
बांदने पर कोई रुकावट नही लगाई गई, हां यह नियम बनाया 
गया कि २४ प्रति शत लाभ सुरक्षित कोप में जमा किया जावे। 
समितियां व्यक्तिगत जुमानत पर रुपया दे सकती है, परन्तु चल 
सम्पत्ति की ज़मानत पर रुपया नही देसकती । समितियों का आय 
व्यय निरीक्षण रजिट्रार के द्वारा भेजे हुए निरीक्षको के द्वारा होगा । 
एक्ट ने समितियों को कुछ सुविवाए' भी प्रदान की । ससितियों 
के लाभ पर आव-कर नहीं लिया जाता, समितियों को स्टास्प 
फीस नहीं देनी पड़ती, ओर किसी भी सदस्य ऊे व्यक्तिगत ऋण 
के लिये उसका (समिति से) हिस्सा कुक नहीं कराया जा सकता । 





छर्‌ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





सहकारिता एक्द के पास होते ही सब प्रान्तों मे ग्रान्तीय 
सरकारो ने रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिये जिन्होने ग्रान्तों मे सह- 
कारिता आन्दोलन की देख भाल प्रारम्भ करदी। रजिस्ट्रार आरम्भ 
मे समितियों का संगठन, उनकी देख भाल, तथा उनको रजिस्टर 
करने का काये करता था। किन्तु थोड़े ही समय के उपरान्त 
रजिस्ट्रार तथा अन्य कायकत्ताओं को एक्ट के दापो का अनु भव 
होने लगा । कई बार सब प्रान्तो के रजिस्टारों के सम्मेलन हुए 
ओर उन्होने एक्ट के संशोधन की आवश्यकता बतलाई । 
१६०४ के एक्ट के अनुसार साख समितियों के रजिस्टर करने की 
ती व्यचस्था होगई, किन्तु गेरु-साख समितियों, सैन्टल बेक 
बेकिंग यूनियन, तथा सृपरवायजिग यूनियन के रजिस्टर करने 
की सुविधा नहीं हु १६०४ के उपरान्त जब देश में 
साख समितियों की स्थापना होने लगी, उस समय यह आवश्यक 
सममा गया कि साख समितियों का निरीक्षण करने के लिये तथा 
उनको पूँजी देने के लिये सेन्ट्रल बेक तथा बेकिंग यूनियन की 
थापना की जावे, क्योकि साख समितियों के पास सदस्यों को 
आवश्यकताओ को पूरी करने के लिये यथेष्ट पूंजी नहीं थी । 
सैन्टूल बेको की स्थापना कम्पनी एक्ट के अनुसार ही हो सकती 
थी, न कि सहिकारिता एक्ट के अनुसार | साथ ही इस बात का 
अनुभव हुआ कि देश को गैर साख समितियों की भी अत्यन्त 
आवश्यकता है, उदाहराण।थ गृह-उद्योग धंधो को प्रोत्साहन देने 
के लिये, खेतो की पेदावार को उचित मूल्य पर बेचने के लिये, 
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तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बस्तुए' देने के लिये सह- 
कारी समितियों को स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुई । किन्तु 
१६०४ के एक्ट मे ग़रेर-साख समितियों के संगठन के लिये कोई 
भी सुविधा न थी | इन सब दोपो को देखते हुये यह आवश्यक 
समझा गया कि एक नया एक्ट बनाया जावे। अस्तु, १६१२ से 
दूसरा एक्ट बनाया गया जो अब तक भारतवप से प्रचलित है । 
केवल बम्बई, ( बम्बदे एक्ट १६२४५ ) और बसों, ( बर्मा एक्ट 
१६२७ ) प्रान्तो ने अपने प्रान्तीय एक्ट बना लिये है। संयुक्त प्रान्त 
तथा मध्य प्रान्त मे भी १६१२ के एक्ट से कुछ संशीधन कर दिये 
गये हैं | यह परिवतेन प्रत्येक ग्रान्त ने अपनी आवश्यकतानुसार 
कर लिये है | एक्ट के अतिरिक्त प्रत्येक समिति अपने कार्य को 
सुचारु रूप से चलाने के लिये उपनियम बनातो है। 





एक्ट के अनुसार प्रत्येक प्रान्त सहकारिता आन्दोलन की 
देख भाल के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकता है। रजिस्ट्रार का 
कार्य केघल समितियों को रजिस्टर करना ही नही है, वरन उनका 
निरीक्षण, तथा उनके आय-व्यय की जांच करना भी है । यदि 
वास्तव से देखा जावे तो सहकारिता आन्दोलन का सर्द सर्चा 
रजिस्ट्रार ह्वी होता है। सहकारिता के एक प्रसिद्ध विद्यान्‌ के 
शब्दो से वह आन्दोलन का मित्र, पथ-प्रदर्शक, तथा उपदेंशक 
है। रजिस्ट्रार की आधीनता से डिप्टी रजिस्ट्रार से लेकर आय 
व्यय निरीक्षको तक वहुत से कमचारी होते है जो आन्दोलन की 
देख भाल करते रहते दे। ( धारा ३ ) 
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रजिस्ट्रार को पंचायत के भी अधिकार आप्त है, और समि- 
तियो के कगड़ो को या तो वह स्वयं सुनकर निर्णय दे देता है, 
अथवा और किसी को नियुक्त कर देता है। जब कभी कोई 
समिति टूट जाती है तो रजिस्ट्रार लिकीडेटर नियुक्त कर देता है। 
लिक्कीडेटर उस समिति की अन्तेष्ट क्रिया करता है । 

एक्ट के अनुसार कोई भो समिति जो अपने सदस्यों की 
आर्थिक उन्नति का प्रयत्न, सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार 
करने के लिए स्थापित की गई हो रजिस्टर की जा सकती है । 
बड़े बड़े व्यवसायी अथवा पूँजीपति इस एक्ट की आड़ से 
अपने धनन्‍्धों का संगठन सहकारी समितियों के रूप मेल 
करले, इस लिये वह्दी सहकारी समितियां रजिस्टर की जा 
सकती हैं जिनके सदस्य किसान, कारीगर, अथवा छोटी हैसियत 
के आदमी हो । ( धारा ४ ) 

समितियों के सदस्यों का दायित्व परिमित तथा अपरिमित 
भी होसकता है | यदि समिति साख का कास करती है और उस 
के सदस्य समिति न होकर व्यक्ति है, अथवा अधिकांश सदृस्य 
किसान है, तो ऐसी समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित 
होगा । अपरिमित उत्तरदायित्व का अथ यह है कि प्रत्येक सदस्य 
केवल अपना क्र ही चुकाने का जिम्मेवार नही है बरन्‌ उसको 
समिति का सारा क्रजे चुकाना होगा । उदाहरण के लिये यदि 
मान लिया जाबे कि अनन्तपूर नासक गांव मे एक सहकारी साख 


समिति स्थापित कीगई जिसके सदस्यों का दायित्व अपरिमित है, 
हम 
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कालान्तर से बह साख समिति द्वालिया होजाती है. ओर उस 
की लेनी ( 885865 ) से देनी ([,७0|085) अधिक हो जाती 
है। तो उस समय समिति का कोई भी लेनदार समिति के किसी 
एक सदस्य से अपना सारा ऋण वसूल कर सकता है । मान 
लीजिये कि अनन्तपूर साख समिति के ओर सब सदस्य अत्यन्त 
निधेन है, केवल दो या तीन सदस्य ऐसे है जिनके पास अधिक 
सम्पत्ति है, तो समिति के सारे ऋण दाता समिति का सारा कर्जा 
उन धनी सदस्यो से वसूल कर सकते है, ओर उन सदस्यों को 
अपनी सारी सम्पत्ति भी वेचकर समिति का क्लर्जा चुकाना पड़ेगा । 

यदि सहकारी समिति ऐसी है. जिसके सदस्य व्यक्ति भी हे, 
तथा अन्य ससितियां भी है; या फिर समिति के सद्त्य आधिकतर 
किसान नही है, तो उन समितियों के सदस्यों का दायित्व उनके 
हिस्सों के मूल्य से अधिक नहीं होगा। यदि किसी सदस्य ने किसी 
परिमित दायित्व वाली समिति से १०) रुपये का हिस्सा लिया हैं 
ओर उसने हिस्से का पूरा मूल्य चुका दिया हूँ तो उसको किसी 
दृशा मे भी अधिक कुछ नहीं देना होगा। ( थारा ४ ) 

इस आशंका को दूर करने फे लिये कि कही कोई ब्यक्कि- 
विशेष, सहकारी समिति पर अपना एक्राविपत्य न जसाले यह्द 
नियस बना दिया गया दे कि परिमित दाग्लि बाली रसूमिनियों 
में कोड एक सदस्य अविऊ से अधिक, मूल धन के बीस प्रति शत 
के हिस्से. (यदि कोई समिति चाहे तो उपनिश्रम बनाकर 


क्थ 
क्ः 


इससे सी कप रकम निश्चि कर सकतो हे ) था एक हज्मर 
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रुपये के हिस्से ( इनमे जो रकम भी कम हो ) खरीद सकता है । 
बम्बई प्रांतीय एक्ट के अनुसार साधारण समितियों के लिये 
यह रकम ३ हजार रुपये, तथा ग्रह निर्माण समितियों के लिये 
दस हजार रुपये निश्चित की गई है । किन्तु यह पावन्दी केवल 
व्यक्तियों के लिये है, समितियों के लिए कोई भी पावन्दी नही है । 
सदस्य समितियां चाहे जितने भी मूल्य के हिस्से खरीद सकती 
है। ( धारा पांच ) 

ज्ञित समितियों के सदस्य केवल व्यक्ति है वे तभी रजिस्टर 
की जासकती हैं जब कि नीचे लिखी वाते पूरी हो (धारा ६):-- 

( अ ) समिति के कस से कम दूस सदस्य हो और उनकी 
आयु १८ वर्ष से कम न हो । 

(व ) यदि समिति साख का काम करना चाहती है तो 
सदस्यो का एक ही गांव, समीपवर्ती गावो के समूह, अथवा एक 
कस्वे का निवासी होना आवश्यक है। यदि सदस्य एकदही स्थान 
के निवासी नही है तो उनका एकह्दी जाति, पेशे, अथवा कौस का 
होना आवश्यक है। किन्तु रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि 
यदि वह चाहे तो ऐसी ससिति को भी रजिस्टर करले जिससे 
मिन्न सिन्न जातियो के सदस्य हो। 

(क) समिति का ध्येय अपने सद्स्यो की आर्थिक स्थिति को 
सहकारिता के द्वारा खुधारना होना चाहिये। 

जिन समितियों के सदस्य अन्य समितियां मी है, और व्यक्ति 
भी हैं, उनके लिये यह शर्तें लागू नही है । 


| रॉ मनक 
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जिन समितियों से केवल व्यक्ति हो सदस्य हों उसकी रजिस्टर 
के लिये कम से कम दूस व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षर सहित 
रजिस्ट्रार को गआरथना पत्र देना चाहिये | जिन समितियों मे व्यक्ति 
तथा समितियां दोनों ही सदस्य हो उनको रजिस्ट्री के लिये व्यक्ति 
तथा समितियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होता आवश्यक है। 
प्राथनापत्र के साथ ही समिति के उपनियमों को भो भेजना 
चाहिये। ( धारा आंठ ) जब रजिस्ट्रार को यह निश्चय हो जावा 
है कि सब कार्य नियमानुसार हुआ है तो वह समिति को रजिस्टर 
कर लेता है, और समिति अपना कांये आरम्भ कर सकती है। 
रजिस्ट्रार समिति को एक सर्टिफिकेट देता है जो समिति के 
रजिस्टर होने का प्रमाण होता है । ( घारा & और १० ) यदि 
रजिस्ट्रार किसी कारण घश समिति को रजिस्टर करने से इन्कार 
करता है तो सप्तिति के सदस्य दो सास के अन्द्र प्रान्तीय 
सरकार से इस विषय मे अपील कर सकते हैं । ( घांरा ६ ) 

समितियों के उपनियम समितियों की अन्दरूनी बातो से 
सम्बन्ध रखते हैं। समिति के सद॒स्यो से समिति का सम्बन्ध 
तथा अन्य भीतरी बातो को निधारित करने के लिये उपतियम 
बनाये जाते हैं । किन्तु इन उपनियमों से समिति तथा बाहर 
वालो के सम्बन्ध निर्धारित नही होते । मानलो कि समित्ति के 
उपनियमो से उधार पर कोई भी वस्तु वेचने की सनाह्दी हो और 
यदि किसी बाहर वाले की कोई वस्तु साख पर देदी गई हो,वो इस 
नियम के होते हुए भी समिति अपना रुपया वसूल कर सकती है । 
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जो समितिया कि परिमित दायित्व वाली होगी उनके नाम के 
आगे लिमिटेड लिखा रहेगा ओर रजिस्ट्रार किन्ही दी समितियों 
को एकही तास न रखसे देगा। 


समिति का सदस्य वही व्यक्ति होगा जो कि या तो रजिस्टर 
किये जाने के सनय हस्ताक्षर करने वालो में से हो, अथवा उप- 
नियसो के हारा बचाया गाया हा । सारतव्ष के कुछ प्रादो मे ऐसी 
समितियां है जिनमे हिस्से हाते है ओर कही कही हिस्से नही भी 
होते, केबल प्रवेश फीस होती हे । 
सहकारी साख समितियों तथा अन्य प्रकार की समितियों 
से एक सनुष्य की एक ही वोट होती है। सहकारी समितियों से 
हिस्सों के मूल्य के अनुपात मे वोट देने का अधिकार नही होता। 
जब कि कोई समिति किसी दूसरी समिति की सदस्य होती है तो 
वह अपने किसी प्रतिनिधि को उस समिति के कार्य से भाग लेने 
के लिये भेजती है । ( घारा १३ ) 
भूतपूर्व खदस्थ, सदस्य न रहने के दो वर्ष उपरान्त तक सह- 
कारी साख समिति ( अपारसित दायित्व ) के ऋण के लिये 
उत्तरदायी होता है। बह केवल उस ससय तक के लिये हुए ऋण 
का ही जिस्मेद्ाार होता है जब तक कि वह सदस्य था। ( २३ ) 
स्वर्गीय सदस्य की सम्पत्ति, अथवा उनके उत्तराधिकारी, एक 
वर्ष तक झत सदस्य के व्यक्तिगठ ऋण को चुकाने के लिये उत्तरदायी 
है। किन्तु समिति का सम्सिलित चाहरी ऋण (जिसको अपरि- 
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मित दायित्व बाली समितियों के सदस्यों को चुकाना होता है ) 
सत सदरय की सम्पत्ति, अथवा उसके उत्तराधिकारियों से उसी 
दशा मे वसूल किया जासकता है, जब कि साधारण रूप से अदा- 
लत से मुकदमा चलाकर डिगरी करवाई जाबे। किन्तु वर्मा तथा 
चम्बई के प्रान्तीय एक्टो के अनुसार समिति का लिक्टीडेटर मृत 
सदस्य की रियासत से समिति के सम्मिलित ऋण का वह भाग 
कि जो सदस्य को देना है बसूल करसकता है | ( धारा २४ ) 

समितियों के हिस्से स्वन्त्रता पूषक बेचे नहीं जासकते । 
समिति के हिस्सों के बेचने के विपय में कुछ प्रतिबन्ध एक्टन 
लगाये है, और कुछ समितियां ( उपनियम वनाकर ) लगाती है । 
( घारा १७ ) 

परिसित उत्तरदायित्व दाली समितियों से यह नियम हे कि 
कोई भी बाहरी मनुष्य हिस्से उतने ही मूल्य के खरीद सकता है 
जितने मूल्य से अधिक के हिस्से खरीदन का किसी को अधिकार 
॒ है। सानलो कि नियमानुसार कोइ सी मनुष्य १०० रुपये से 
अधिक के हिस्से नही लेसकता, तो कोई भी बाहरी मनुष्य सदस्यों 
से १०० रुपये से अधिक के हिस्से नद्दी खरीद सक्रेगा । 

अपरिसित दायित्व वाली समितियों का कोई सदस्य तथ तऊ 
अपना हिस्सा दूसरे की नहीं देसकता जब तक उसकों हिस्सा 
लिये हुये एक धप न होगया हो | फिर भी उसे हिस्सा समिदि 
को, अथवा समिति के किसी सदस्य को ही देना दोगा । किसी 
चाहरी आदमी को वह दिल्‍्सा नही वेच सकता । ( घारा ?४ ) 
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रजिस्टडे समितियों को अपना आय व्यय रजिस्ट्रार छारा 
निश्चित किये हुये ढंगे पर रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनो- 
नीत किया हुआ आय- व्यय निरीक्षक आय ब्यय निरीक्षण 
करता है । ( धारा १७ ) 


सहकारी समितियों को निम्न लिखित विशेष सुविधाये प्राप्त हैः- 
सहकारी समितियों को अपना रुपया वसूल करने की कुछ सुविं- 
थाये प्रदान की गई है | यदि ससिति, ने किसी वतेसान सदस्य 
अथया भूतपूब सदस्य का बीज अथवा खाद उधार दिया है, 
अथवा बीज और खांद मोल लेने के लिये रुपयां उधार दिया 
है, तो समिति को उस रुपये अथवा खाद और बीज के द्वारा 
उत्पन्न की हुई फसल से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम 
अधिकार होगा । यदि वह सदस्य और किसी का भी 
कर्जदार है, तो वह लेनदार उस फसल को,जो कि समिति के बीज 
या खाद से पेदा की गई है कुक नही करवा सकता। इसी प्रकार 
यदि समिति ने सदस्यो को बेल, चारा, खेती बारी तथा उद्योग 
धन्धो मे काम आने वाले यंत्र, ओर उद्योग-धधो के लिये कच्चा 
माल उधार दिया है, अथवा इन वस्तुओ को खरीदने के लिये 
रुपया उधार दिया है, तो उन वस्तुओ पर,तथा उस कच्चे साल के 
द्वारा तैयार किये हुये पक्के माल पर, समिति का प्रथम अधिकार 
होगा । किन्तु कल्कचा हाईकोटे ने एक मुकदमे मे यह रूलिग दे 
दी कि जब तक कि समिति अदालत से डिगरी न कराले तब तक 
वह ओर लेनदारों को डिगरी कराने से नही रोक सकती । इस 


लिये झुक नही करता खकता + क्षी वर्तमान अथवा भुतपुथ 
सदस्य के जमा किये हुए. रुप ड के हिस्से को अंत 
के च॒दले मे ते लेने का स की अधिक: 3। बाहरी लेनदार 
कुर्की कराकर इसे रुपये को | (घारा हल ) 


किसी सदस्य के मरने पर ऋपरियिंते दायित्व चाली समिति 
को यह अधिकार होगा कि वह. चादे तो व सदस्य के वारिस 
को हिस्सा दे दे अर्थ उसका मुल्य चुका 5 
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नही लिया जाता, और न सदस्यों के लाभ पर टेक्स लिया 
जाता है। 

सहकारी समिति केवल अपने सदस्यों को ही कर्ज दे सकती 
है, किन्तु रजिस्ट्रार की आज्ञा लेकर समिति दूसरी समितियों को 
भी कर्ज दे सकती है। विना रजिस्ट्रार की आज्ञा के अपरिमित 
दायित्व वाली समिति चल जायदाद्‌ (77076९8७]8 [77009 55 ) 
की जमानत पर कर्ज नहीं दे सकती ( धारा २६ ) | 


सहकारी समितियां अपने उपनियमो के द्वारा निश्चित रकम 
से अधिक ऋण और डिपाजिट नहीं ले सकती । इसी कारण 
प्रत्येक समिति प्रति वर्ष अपनो साख निर्धारित करती है । 
सहकारी साख समितियां उन्त व्यक्तियों का रुपया डिपाजिट कर 
सकती है जो सदस्य नही है। ( धारा ३० ) | 


समिति निमत लिखित स्थानों मे अपना धन जसा कर सकती 
है, अथवा लगा सकती है । 

(१) सरकारी सेविगस चेंक । (२) द्स्टी सिक्‍योरिटी! 
(३) किसी अन्य सहकारी समिति के हिस्सो से। (४) किसी 
भी बैंक से जिससे रुपया जमां करने की अनुमति रजिस्टर ने दे 
दी हो । ( घारा ३२ )। 


साधारणतया समिति का लाभ तथा उसका जमा किया 
कोष बांटा नहीं जा सकता, फेवल निम्न लिखित दशाओ मे बह 
बांदा जा सकता है । 


- 
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परिमित दायित्व वाली समितियों मे एक चोथियाई लाभ 
रक्षित कोष (+6७४७४७ ए7व ) मे जमा करने के उपरान्त 
सदस्यो में बांदा जा सकता है। किन्तु इसके लिये भी रजिस्ट्रार 
की अनुमति लेनी पड़ती है । यह प्रतिबंध इस कारण लगाया 
गया हे कि कहीं सदस्यो का उद्देय केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्त 
करना ही न दो जाबे । 

अपरिमित दायित्व वाली समितियों मे लाभ प्रान्तीय सरकार 
की आज्ञा से ही बांदा जा सकता है। प्रान्तीय सरकार साधारण 
आज्ञा ( जनरल परमिशन ) भी दे सकती है। अत्येक प्रान्त ने 
यह नियम बना दिया है कि प्रत्येक समिति जिसके व्यापार में 
लाभ होता है लाभ का कुछ अंश रक्षित कोप मे रक्खेगी। रक्षित 
कोष समिति के भंग होजाने पर भी सदस्यों से बांटा नहीं 
जा सकता | 

रक्षित कोष या तो समिति के व्यापार मे लगाया जाता है, या 
रजिस्ट्रार के पास रहता है अथवा रजिस्ट्रार की आज्ञा से ओर 
कही जमा कर दिया जाता है। समिति के भंग हो जाने पर समिति 
के ऋण को चुका कर जो रुपया बचे, उसका उपयोग समिति के 
निर्णय के अनुसार होगा। यदि समिति इसका निर्णय न कर सके 
तो रजिस्ट्रार जिस प्रकार उस धन का उपयोग करना चाहे कर 
सकता है । कुछ प्रान्तों मे यह नियम है कि यदि समिति किसो 

अन्य सहकारी संस्था की सदस्य हो तो रक्षित कोप का बचा हुआ 

रुपया उसको दे दिया जाने | 


'६ध६३७४७०९/७ ० 
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ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक समिति चौथियाई लाभ रज्षित कोप 

मे रखने के उपरान्त लाभ का १० ग्रति शत दान तथा सावजनिक 
कार्यो पर व्यय कर सकती है | वे काये निम्न लिखित हो सकते 
है;-- निधेनो को सहायता, सावजनिक शिक्षा, गांवों तथा उन 
स्थानों मे जहां समितियां हैे। औपधि मुफ्त बटवाने का प्रवंध, 
तथा अन्य सार्वजनिक हित के कार्य । कोरी धार्मिक पूजा अथवा 
घार्मिक शिक्षा पर वह रुपया व्यय नहीं किया जा सकता। 
(धारा ३२४ ) | 

यदि उस जिले का जिलाधीश जिसमे कि समिति हो जांच के 
लिये प्रार्थना करे, यदि समिति की पंचायत प्रार्थनापत्र भेजकर 
जाच करवाना चाहे, अथवा समिति के एक तिहाई सदस्य जांच 
करवाना चाहे, तो रजिस्ट्रार को स्वयं या अपने किसी आधीनर्धथ 
कममंचारी से अवश्य जांच करवानी होगी । बैसे रजिस्टार को 
अधिकार है कि वह जब चाहे समिति की जांच कर सकता है | 
(धारा ३४ )। 

समिति के किसी भी लेनदार को यद्द अधिकार है कि वह 
समिति के द्विसाब का, रजिस्ट्रार, अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी 
कंमचारी से निरीक्षण करवावे । किन्तु लेनदार को जांच करने 
का व्यय देना होगा ओर उत्तना रुपया उसको पद्विले जमा करना 
पड़ेगा । ( धारा ३६ ) 


रजिस्ट्रार निम्न लिखित दशाओ से किसी भी समिति को 
भंग कर सकता हे | 
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(१) यदि किसी लेनदार की प्राथना पर रजिस्ट्रार ने जांच 
करवाई हो और उससे यह प्रतीत हो कि समिति को भंग कर 
देना चाहिये, तो वह्‌ संग कर सकता है । 


(२) यदि समिति के तीन चोथियाई सदस्य समिति को भंग 
करदेने की प्राथना करें तो समिति संग होजाती है । भंग करने 
की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी सदस्य प्रान्तीय सरकार से प्राथना 
कर सकता है। किन्तु मंग होने के दो मास के उपरान्त अपील 
नहीं सुनी जाती । ( धाया ३६ )। 


(३ ) यदि समिति के सद्स्यो की संख्या १० से कम होजावे 
तो समिति खत: ही भंग होजाती है । ( घारा ४० ) 


समिति के भंग होजाने के उपरांत वे सब सुविधायें जो कि 
समिति को प्रदान की गई हैं नहीं रहतीं । जब समिति संग हो 
जाती है तब रजिस्ट्रार एक लिक्टोडेटर नियुक्त करता है जो 
उसका शेष कारये करता है | लिक्टीडेटर का यह कर्त॑व्य होता है 
कि वह समिति की सम्पत्ति तथा देनी ( ]॥807॥06०8 ) का 
हिसाब बनावे, जिन लोगो पर समिति का रुपया वाक्तो है 
उनसे वसूल करे, जिनकी समिति ऋणी है उनका ऋण चुकावे, 
तथा सदस्यों के दायित्व को निश्चय करे, ओर उनसे रुपया वसूल 
करे। ( घारा ४१ और ४२ ) | 

इंडिया एक्ट ने प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार देदिया 
कि वे सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों के कंगड़ों को निबदाने 
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के लिये कुछ नियम बनादे। सभी प्रांतो ने इस आशय के नियम 
बना लिये है । सहकारी समितियों के लिये यह नियम अत्यन्त 
आवश्यक हैं। सहकारी समितियों का उद्देश्य निधन मनुष्यों की 
आर्थिक अवस्था का सुधार करना है, उनमे ख्वावलम्बन का भाव 
जागृत करना, तथा उन्हे मितव्ययिता का पाठ पढ़ाना है। यह 
उद्देश्य तब तक कभी पूरा नही हो सकता जब तक कि यह लोग 
मुक्तदमेबाजी मे व्यय करते रहेगे । रजिस्ट्रार निम्न-लिखित 
मझगड़ो का निबटारा कर सकता है। 
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(१) जिससे समिति के व्यापार का सम्बन्ध है । 


(२) जिसमे सदस्यों का आपस मे किसी बात पर झगड़ा हो 
भूतपूवं सदस्यों मे कोई मंगड़ा हो, अथवा समिति के पंचो 
मे कोई मगड़ा हो । यदि सदस्य, भूतपूव सद्स्य,ह्ोने वाले सदस्य 
पंचायत तथा समिति के कर्संचारियों के अतिरिक्त और किन्ही मे 
झगड़ा हो, तो रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नियुक्त मनुष्य 
तय नहीं कर सकते । उसके लिये साधारण अदालतों मे 
जाना होगा। 


रजिस्ट्रार या तो स्वयं इन कगड़ो को तय कर सकता है 
अथवा एक पंच या तीन पंच नियुक्ति कर सकता है. जो मरूगड़ा 
तय कर दे। 


प्रत्येक पेशी के लिये बादियों को उचित नोटिस दिया जाता 
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सम मम 
है। रजिस्ट्रार अथवा पंचों को शपथ लेने, तथा बादियो और 
गवाहो को उपस्थिति होने के लिये आज्ञा देने का, तथा काग्रजों 
को मंगवाने का अधिकार है। यदि एक वादी उपस्थिति नहीं होता 
तो उसकी अनुपस्थिति मे फैसला किया जा सकता है । गवाही 
के लिये गवाह के उपस्थित न होने पर उसके विरुद्ध कायवाही 
की जा सकती है। रजिस्ट्रार तथा पंच ऐवोडेन्स ऐक्ट के नियमों 
को मानने के लिये वाध्य नहीं है । 


यद्यपि रजिस्ट्रार तथा पंचो पर कानूनी बंधन लागू नहीं हैं 
फिर भी उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे दोनो वादियो 
एक को दूसरे के सामने भत्नी आांति सुने । प्राइवेट 
रूप से जो कुछ भी झगड़े के विषय मे ज्ञात हुआ हो उसका 
उपयोग नही करना चाहिये। रजिस्ट्रार को तथा पंचों को यह भी 
अधिकार है कि केबल कानून को ही न देखें वरन्‌ वस्तु परिस्थिति 
को भी देखे। फ्रैसला लिखित होना चाहिये उस पर स्टेम्प नहीं 
होता । वकीलो का इन मुकदमो से आज्ञा सिलने पर ही आना 
हो सकता है | बम्बई से वकील इन मुक्तदमों मे किसी दशा में 
भी नही आ सकते । 


यदि रजिस्ट्रार ने कोई पंच नियुक्त किया हो तो उसके फैसले 
के विरुद्ध-अपील रजिस्ट्रार से अपील की जा सकती है किन्तु 
रजिस्ट्रार के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं होती। बम्बई में 
रजिस्ट्रार के फैसले के विरुद्ध अपील ग्रान्तीय सरकार से हो 
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सकती है । रजिस्ट्रार के फेसले ठीक उसी तरह, लागू होते है. जिस 
तरह कि अदालत के । ( धारा ४३ उपघारा यल ) 


रजिस्ट्रार के फेसले के विरुद्ध केवल दो अवस्थाओ मे ग्रान्तीय 
सरकार से अपील की जा सकती है। (१) जब रजिस्ट्रार किसी 
समिति को रजिस्टर करने से इनकार करे। (२) जब रजिस्ट्रार 
किसी समिति को भंग करदे । आज्ञा से दो महीने तक्त अपील 
हो सकती है । 


पांचवा परिच्छेद 
कषि सहकारों साख समितियां 


१६०४ से जब सहकारिता आन्दोलन का श्री गणेश किया 
गया तो केवल यह लक्ष्य था कि ग्रामीण (जनता की सम्मिलित 
साख का उपयोग करके ग्रामीण जनता के लिये साख की समस्या 
हल करदी जावे । अन्य धंधो की भांति खेती बारी मे भी पंजी 
उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय कृषक की निधनता, 
उसका अशिक्षित होना, तथा महाजन का भयंकर ऋण उसको 
महाजन का क्रीत दास बना देता है। इसी कारण भारत सरकार 
ने सहकारी साख ससितियो की स्थापना करवाई । 


सहकारी कृषि साख समिति के सदस्य वे द्वी हो सकते हैं, जो 
खेती-बारी मे लगे हो तथा एक ही गांव अथवा समीपवर्ती गांवों 
में रहते हो । प्रत्येक गांव का निवासी एक दूसरे को आर्थिक 
स्थिति से भल्ती भांति परिचित होता है तथा एक दूसरे के चरित्र 
के विषय मे भी जानकारी रखता है । रेफीसन सहकारी सांख 
समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती हैं इस कारण यह 
नितान्त आवश्यक है कि सदस्य एक दूसरे के चरित्र तथा आर्थिक 
स्थिति से सल्ली भांति परिचित हो | यदि सदस्य एक दूसरे 
के चरित्र तथा आर्थिक स्थिति की भली भांति न जानते हो तथा 
एक दूसरे मे विश्वास न करते हो तो वे अपरिमित दायित्व कभी 
सखीकार न करेंगे । अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त अनुसार 
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>> यख्ट०,य्य्ख््यचपपप्वस्यपय्स््प्सत्् 
प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप 
से चुकाने के लिये वाध्य है | 

यही कारण है कि कोई नवीन सदस्य तभी समिति 
में लिया जा सकता है जब कि ओर सब सदस्य उसको सदस्य 
बनाने के पक्त मे हों। सहकारी साख समिति का सिद्धान्त यह है 
कि प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के कार्यो का उत्तरदायी बन जाता 
है, इस कारण सब सम्मिति से ही किसी नवीन सदस्य को चुवा 
जाता है । अधिकतर एक गांव मे एक ही साख समिति स्थापित 
की जाती है, किन्तु यदि गांव बहुत बड़ा हो जिसके कारण 
एक समिति सब वर्गों के लिये उपयोगी न हो सके तो एक 
से अधिक समितियां भी स्थापित की जा सकती है। भिन्न मिन्न 
जातियो, तथा भिन्न मिन्न धर्मावलम्बियों को एथकू समितिया 
स्थापित की जा सकती है. । किन्तु सहकारिता आन्दोलन से 
कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यकत्तों इस प्रकार 
की समितियों को प्रोत्साहन नही देते । सैन्ट्ल बेकिंग इनसकायरी 
कम्तेटी की सम्मति में किसी विशेष ज्ञाति, पेशे, तथा धर्मो- 
वलम्बियों की साख समितियां स्थापित करना उचित नहीं है। 
गांव मे जितने भी सनुष्य हो उन सब की एक ही समिति होना 
आवश्यक है । ऐसी साख समिति गांव के प्रत्येक मनुष्य को एक 
आर्थिक सूत्र में बांध कर उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करती है । 

समिति का प्रबंध करने का अधिकार साधारण सभा तथा 
प्रबंध कारिणी सभा अर्थात पंचायत को होता है। साधारण-सभा 
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लो बज की की 


' साधारण सभा की आज्ञाओ का पालन करती है । वस्तुतः 
साधारण सभा केवल नीति निधोरित करती है, और पंचायत 
सारा काय करती है। 


सब महत्व पूर्ण प्रश्तो पर अपना स्पष्ट मत दे देती है और पंचायत 


कक) 


प्रबंध कारिणी समिति निम्न लिखित काय करती है :-- 


(१) वह सदस्यो को हिस्से देती है तथा उनको समिति का 
सदस्य बनाती है । 


(२) ग्राम से डिपाज़िट लेनेका प्रयत्न करतो है, तथा सेन्द्ल 
रे अ्या5 लए 7 ० 
बेक से ऋण लेने का प्रबन्ध करती है | पंचायत का सबसे महत्व 
पूर्ण काय यह है कि वह सदस्यों तथा अन्य श्राम निवासियों को 
समिति से रुपया जमा कमा करने के लिये प्रोत्साहित करतो है । 

(३) जब कभी आवश्यकता हो तो साधारण सभा का 
आयोजन करती है | 

(४ ) पंचायत यह भी निश्चय करती है कि किन सदस्यों को 
कितने समय के लिए उधार दिया जाबे । साथ ही पंचायत 
उस अवधि के अन्त से ऋण के रुपये को वसूल करती है । 

(५) पंचायत समिति के आय व्यय का हिसाव रखती है । 

(६) समिति सम्बन्धी कार्यों से रजिस्ट्रार से लिखा पढ़ी 
करती है । 


(७) जो सदस्य कि सम्मिलित रूप से आवश्यक वस्तुओं 
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को खरीदना चाहते है तथा खेत की पैदावार को बेचना चाहते हैं 
उनके लिये दलाल का काम करती दे । 


संदस्यों मे मितव्ययिता का प्रचार करती है तथा उन्हे अपनी 
बचत को जमा करने के लिये उत्साहित करती हूँ । 


पंचायत, सरपंच तथा मंत्री का निर्वाचन करती है। सरपंच 
समिति के सारे कार्य की देख भाल रखता है तथा मन्त्री समिति 
का हिसाब रखता है । 


समिति प्रवेश फीस, हिस्सो का मूल्य, डिपाजिठ, तथा ऋण 
के द्वारा कार्यशील ऐूँजी उगाहती है । समिति का रक्षित कोष भी 
समिति की कार्यशील पूँजी को बढ़ता है। प्रवेश फीस नाम सात्र 
की होती है और प्रारम्भिक व्यय के लिये लीजाती है, जो समिति 
की स्थापना करते समय करना पड़ता है । कुछ श्रान्तो में 
सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते है और छुछ भ्रांतो मे हिस्से नदी 
होते । पंजाब, संयुक्त प्रांत; ओर बर्सा के अधिकतर भाग मे, तथा 
मद्रास में, समितियां हिस्से वाली होती है। अन्य प्रांतो मे हिस्से 
तथा गैर हिस्से वाली समितियां दोनो ही दृष्टिगोचर होती है। 


भारतवर्ष मे सहकारी साख समितियां हिस्से वाली होनी 
चाहिये अथवा गैर हिस्से वाली यह विचारणीय विषय है । कुछ 
विद्वानों का सत है. कि समितियां हिस्से वालो होनी चाहिये 
क्योकि हिस्सो को बेचकर थीड़ी कार्यशील पूँजी इकट्ठी करली 
जाती है। समिति अपनी पूँजी सद॒स्यो को ऋण स्वरूप देकर 


०. 
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उस पर लाभ उठाती है और अप्रत्यक्ष रूप से रक्षित कोष 
की वृद्धि होती है। सदस्य समिति के कार्यो मे विशेष चाव 
से भाग लेने लगते है क्योकि वे उसे अपनी वस्तु सममभते हैं ! 
यह सब ठीक है, किन्तु भारतवर्ष मे गांवो में रहने वाले इतने निर्धेन 
हैं कि वे किसी प्रकार भी हिस्से का मूल्य नहीं चुका सकते, 
ऐसी अवस्था मे यदि हिस्से वाली समितियां स्थापित की जावेंगी 
तो वे ईमानदार तथा परिश्रमी किसान जो कि निर्धन है सदस्य न 
बस सकेंगे | लेखक के विचार से गेर हिस्से वाली समितियां दी 
उपयुक्त होगी । यदि सदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों की 
भ्नी भांति शिक्षा दीजाबे तो वे समिति के काय मे अधिक भाग 
लेने लगेगे और उन मे मितव्ययिता के भाव जायृत हो सकेंगे । 
सदस्यों को सदस्य वनाते समय यह भी बतलाना चाहिये कि साख 
समिति केवल ऋण देने के ही लिये नहीं हे, सदस्यों को उससें 
रुपया भी जमा करना चाहिये । 

साख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रक्तम से अधिक 
के हिस्से नही खरीद सकता । प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट 
देने का अधिकार होता है। प्रवेश फीस तथा हिस्सो के मूल्य से 
समिति के पास नाम मात्र को पूँजी इकट्ठी होती है इस कारण 
समितियां अधिकतर ऋण ओर डिपाजिट के द्वारा अपना काम 
चलाया करतो हैं। जितनी ही अधिक कोई समिति डिपाजिर 
आकर्षित करे उतनी ही उसकी सफलता सममी जानी चाहिये क्‍्यों- 
कि डिपाज़िठ तभो अधिक जमा होगी जब कि जनता को समिति 
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की खरीदना चाहते है तथा खेव की पेदावार को बेचना चाहते हैं 
उनके लिये दल्लाल का काम करती है । 


सदस्यो मे मितव्ययिता का प्रचार करती है तथा उन्हे अपनी 
बचत को जमा करने के लिये उत्साहित करती है । 


पंचायत, सरपंच तथा मंत्री का निवाचन करती है। सरपंच 
समिति के सारे कायय की देख भाल रखता है तथा मन्त्री समिति 
का हिसाब रखता है | 


समिति अवेश फीस, हिस्सो का मूल्य, डिपाज्िट, तथा ऋण 
के ढ्वारा कायशील पूंजी उगाहती हो । समिति का रक्षित कोष भी 
समिति की कायशील पेजी को बढ़ता है। प्रवेश फीस नाम सात्र 
की होती है और प्रारम्भिक व्यय के लिये लीजाती है, जो समिति 
की स्थापना करते समय करना पड़ता है । कुछ प्रान्तो में 
सदस्यों को हिस्से खरीदने पड़ते है ओर कुछ प्रांतो मे हिस्से नही 
होते । पंज़ाब, संयुक्त प्रांत, ओर बर्मा के अधिकतर भाग मे, तथा 
मद्रास मे, समितियां हिस्से वाली होती है । अन्य प्रांतो मे हिस्से 
तथा रौर हिस्से वाली समितियां दोनो ही दृष्टिगोचर होती है। 


भारतवषे मे सहकारी साख समितियां हिस्से वाली होनी 
चाहिये अथवा गैर हिस्से वाली यह विचारणीय विषय है । कुछ 
विद्वानों का मत है कि समितियां हिस्से वालो होनी चाहिये 
क्योकि हिस्सो को बेचकर थोड़ी कार्यशील पूँजी इकट्ठी करली 
जाती है। समिति अपनी पेजी सदस्यों को ऋण स्वरूप देकर 
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उस पर लाभ उठाती है और अप्रत्यक्ष रूप से रक्षित कोष 
फी चृद्धि होती हे। सदस्य समिति के कार्यो मे विशेष चाव 
से भाग केने लगते है क्योकि वे उसे अपनी वस्तु समभतते हें! 
यह सब ठीक है, किन्तु भारतवर्ष मे गांवो मे रहने वाले इतने निधन 
है कि वे किसी प्रकार भी हिस्से का मूल्य नही चुका सकते, 
ऐसी अवस्था भे यदि हिस्से वाल्ली समितियां स्थापित की जावेंगी 
तो वे ईमानदार तथा परिश्रमी किसान जो कि निधन हैं सदस्य ने 
बस सकेंगे | लेखक के विचार से ग़ेर हिस्से वाली समितियां दी 
उपयुक्त होगी । यदि सद्स्‍्यो को सहकारिता के सिद्धान्तों की 
भी भांति शिक्षा दीजाबे तो बे समिति के काय मे अधिक भाग 
लेने लगेगे और उन मे मितव्ययिता के भाव जाय॒ृव हो सकेंगे । 
सदस्यों को सदस्य बनाते समय यह भी बतलाना चाहिये कि साख 
समिति केचल ऋण देने के ही लिये नहीं है, सदस्यो को उसमें 
रुपया भी जमा करना चाहिये । 

साख समिति का कोई सदस्य एक निश्चित रक्तम से अधिक 
के हिस्से नही खरीद सकता । प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट 
देने का अधिकार होता है । प्रवेश फीस तथा हिस्सो के मूल्य से 
समिति के पास नास मात्र को पूँजी इकट्ठी होती है इस कारण 
समितियां अधिकतर ऋण ओर डिपाजिट के द्वारा अपना काम 
चलाया करती हैं। जितनी ही अधिक कोई समिति डिपाज़िट 
आकर्षित करे उतनी ही उसकी सफलता समभी जानी चाहिये क्‍्यों- 
कि डिपांज्ञिट तभो अधिक जमा होगी जब कि जनता को समिति 
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का भरोसा होगा, और उसकी आर्थिक स्थित मे विश्वास होगा । 
साख समितियों का आदश यह होना चाहिये कि वे अपनी आव- 
श्यकता के लिये पजां का खय ही प्रबन्ध करे। जब तक कि साख 
समितिया डिपाज़िट आकर्षित करके अपनो आवश्यकता के अनु- 
सार पूँजी जमा नद्दी कर सकती तब तक उन को निबल ही 
समभना चाहिये | जमा करने से ग्रामीण जनता तथा सदस्यों मे 
मितव्ययिता का भाव जागृत होता है। सारतवष मे अभी तक बंबई 
प्रान्त को छोड़ और किसी प्रात मे समितियों ने डिपाज्ञिट आक- 
षिंत नहीं कर पाई है। साख समितियां गेर सदस्यो से भी डिपा- 
जिट लेती है, किन्तु सैन्टूल बेकिंग इनकायरी कमेटी का यह मत 
है कि सहकारी साख समितियों को अधिक सूद देकर डिपाजिट 
आकर्षित न करना चाहिये | क्योकि यदि समितियां डिपांज़िट पर 
अधिक सूद देगी तो सूद की दर गांवो मे न घट सकेगी जिसकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। जब तक कि सेन्टल बैक सुसंगठित 
न हो तब तक वे साख समितियों को पूजी के सन्तुलन केन्द्र नही 
बन सकते । ओर जब तक कि सेन्टल बेक समितियों की आव- 
श्यकता से अधिक पँजी का उचित उपयोग करने के थोग्य न हो 
जावे, तथा आवश्यकता पड़ने पर समितियों को शीघ्र ही पजी 
देने की योग्यता प्राप्त न करले, तब तक गोर सदस्यो से डिपाजिट 
लेना जोखिम का काम है | क्योकि तनिक भी सन्देह हो जाने पर 
गैर सदस्य अपना रुपया लेने को दौड़ पड़े गे । 


समिति के पं॑चो की कोई वेतन नही दिया जाता केवल मंत्री को 
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थोड़ासा वेतन दिया जाता है । मंत्री यदि उसो गांव का रहने वाला 
हो तो अच्छा है क्योकि वह सदस्यों से भत्नी भांति परिचिद 
होगा परन्तु गांव के पटवारी को किसी भी अवस्था मे मन्त्री न 
बनाना चाहिये, क्योकि पटवारी का गांव से बहुत प्रभाव होता है 
इस कारण सम्भव है कि वह पंचायत के अनुशासन मे न रहे 
ओर सदस्य उससे दबते रहें। यदि गांवकी समितिमे कोई शिक्षित 
सदस्य हो तो उसको मन्त्री बनाया जाना चाहिये परन्तु यदि कोई 
सदस्य न मिले तो गांव के शिक्षक को मन्त्री बनाना चाहिये । 
यह तो पूर्व ही कह जा चुका है कि सहकारी साख समितियों 
की स्थापना लाभ की दृष्टि से नही की जाती, इसी कारण अप- 
रिमित उत्तर दायित्व वालो समितियों मे तो लाभ वांटा ही नहीं 
जाता, और यदि बांटा भी जाताहै तो प्रान्तीय सरकार की आज्ञा 
लेकर | परिमित दायित्व वाली समितियां लाभ बांट तो सकतीं हैं 
परन्तु उनको भी यथेष्ट धन रक्षित कोष मे जमा करना पड़ता है । 
सहकारी साख समितियों का ग्रबंध व्यय बहुत कम होने के 
कारण तथा लाभ न बांटने के कारण रक्षित कोए यथेष्ट जमा दो 
जाता है। प्रत्येक साख समिति के लिये रक्षित कोप अत्यन्त 
आवश्यक है । जब तक कि समिति के पास यथेष्ट कोर्ष 
न हो जावे तब तक कह सबत्त नही वन सकती। रक्षित काप 
किसी भी अवस्था मे बांदा नही जासकता; उसका उपयोग समित्ति 
के काय से हानि होने पर उसे पूरा करने से होता है, यदि किसी 
देनदार से रुपया वसूल नही हुआ अथवा किसी वस्तु के बेचने 
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में हानि हो गई तो रक्षित कोष से उसको पूरा किया जाता है। 
यदि समिति भंग हो जावे तो भ्री या तो रक्षित कोप किसी अन्य 
सहकारी समिति को दे दिया जाबेगा, या रजिस्ट्रार की अनुमति 
से किसी सावेजनिक काय से व्यय कर दिया जाबेगा। साधारण- 
लया परिमित दायित्व वाली समितिया अपने रक्षित कोष को 
अपले व्यापार से न लगाकर बाहर किसी बेक मे रखती है किन्तु 
ऐसा वे दी समितियां करती है जो कि ग़ैर सदस्यो का रुपया भो 
जसा करती है | किन्तु अपरिसित दायित्व वाली समितियां रक्षित 
कोष के धन को अपने निजी कारये मे लगाती है; वाहर जमा नहीं 
करती । 
यह तो पूर्व हो कहा जाचुका है कि कृषि साख सहकारी 
समितियां अपरिमित द्ायित्व वाली होती है और नगर साख 
झमितियां, तथा जिन समितियों के अविकतर सदस्य किमांन नहीं 
डीते वे चाहे परिमित चाहे अपरिमित द्ययित्व स्वीकार कर सकती 
है । किन्तु जिन सहकारी समितियों की सदस्य अन्य समितियां 
इों उनका दायित्व परिमित ही होगा । ऐसी समितियां आन्तीय 
सरकार से आज्ञा लेकर ही अपरिमित दायित्व बाली बन सकती 
हैं। भारतवर्ष से सब सैन्टूल बैक, वेक्रिग यूनियत, तथा अधिक- 
तर नगर सहकारी, तथा बेसी साख समितियां जिनमे, अधिकत्तर 
किसान सदस्य नहीं होते, परिमित दायित्व बाली होती हैं, तथा 
किसानों की साख समितियां अपरिमित दायित्व वाली होती है। 


यदि किसी समिति को हानि होजाबे तो सबब प्रथम उस 
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सदस्य से रुपया वसूल किया जावेगा जिसने कि ऋण लिया है। 
यदि उससे वसूल न हुआ तो जमानत देने वाले से वसूल किया 
जावेगा | यदि उससे भी वसूल न हुआ तो रक्षित कोष से हानि 
भरदी जावेगी। यदि उससे भी हानि पूरी न हुईं तो समिति की 
पूँजी का उपयाग किया जावेगा, यदि समिति की पूंजी देकर भी 
हानि पूरी न होसके तो समिति के सदस्यों को समिति के देनदारो 
को रुपया चुकाना होगा । गत्येक सदस्य को कितनां रुपया देना 
होगा,लिक्टीडेटर इसका हिसाब लगाकर उनसे उतना रुपया वसूल 
कर लेगा । व्यवहारिक दृष्टि से अपरिसित दायित्व का यही अथ 
निकलता है, किन्तु सिद्धांतरूप से प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से 
सारे ऋण को चुकाने को बाध्य है। किन्तु यह उसी दशा में हो 
सकता है कि जब और सदस्यो से रुपया वसूल न होसके । 

साधारण सभा अपनी मीटिग मे समिति की साख निधारित 
करती है उससे अधिक पंचायत ऋण नही ले सकती । 

समिति की साख को निधारित करने के लिये यह आवश्यक 
है कि समिति के सदस्यों की सम्पत्ति का हिसाव लगाया जावे । 
भारतवष के भिन्न भिन्न प्रान्तो मे समिति के सब सदस्यों की 
सम्पत्ति की एक चोथियाई से आधी तक साख निर्धारित की 
जाती है । समिति एक हैसियत रजिस्टर रखती है जिसमे प्रत्येक 
सदस्य की हैसियत का लेखा रहता है। हैसियत रजिस्टर का प्रति 
वर्ष संशोधन होता है और प्रत्येक सदस्य की हैसियत का यथार्थ 
लेखा रखने का प्रयत्न किया जाता है | 
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इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि प्रत्येक 
सद्रय अधिक से अधिक कितना उधार ले सकता है । किसी 
अवस्था मे भी सदस्य की सम्पत्ति का ५० प्रति शत से अधिक उधार 
नहीं दिया जासकता । रुपया उधार देते समय पंचायत क्जो लेने 
का उद्द श्य तथा सदस्य की चुकाने की शक्ति का अनुमान लगा 
ल्‍् न 
कर ही क्लजो देना निश्चय करती है। , 


रत 


सहकारिता आन्दोलन का सिद्धांत है कि ऋण अनुत्पादक 
कार्यों के लिये अथवा व्यथ -कार्यो के लिये न द्या जावे । किन्तु 
भारतवर्ष मे सहकारी साख समितियां विवाह, श्राद्ध, तथा अन्य 
सामाजिक कार्यों के लिये भी उधार देती हैं, पंचायत का यह मुख्य 
कतेव्य है कि वह इस बात की जांच करे कि सदस्य क्रर्ज किस 
कार्य के लिये लेरहा है। साथ दह्वी पंचायत को इस बात का 
भी पता लगाना चाहिये कि सदस्य ने उसी कार्य से धन व्यय 
किया है कि जिसके लिये कर्ज दिया गया था, अथवा किसी अन्य 
कार्य मे । यदि सदस्य ने किसी काम मे रुपया लगाया है तो पंचा- 
यत को रुपया वापिस ले लेना चाहिये | 


सहकारी साख समिति के सदसस्‍्यो को एक दूसरे पर दृष्टि 
रखनी चाहिये कि वे धन का दुरुपयोग तो नहीं करते, समय पर 
कर्ज चुकाते हैं, अथवा किश्तों को टालने का प्रयत्न करते है । 


पंचायत ऋण देते समय ही सदस्य की स्थिति को दृष्टि में 
रखते हुए किश्तें बांध देती है क्‍यों कि सदस्थों को किश्तों के 
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द्वारा ऋण चुकाने मे सुविधा होती है । पंचायत का यह्‌ सुख्य 
कतंव्य है कि वह देखे कि सदस्य समय पर किश्ते चुकाता हे । 
किन्तु किसी अनिवाय कारण वश यदि वह किश्त न चुका सके 
(जैसे फसल नष्ट हो जाना) तो किश्त की मियाद्‌ बढ़ा देना चाहिये 
कौर सदस्य पर दवाव नहीं डालना चाहिये । 


ग्रधिकतर नीचे लिखे कार्यों के लिये समितियां ऋण 
देती है । 


(१) खेती-बारी के लिये,मालगुजारी तथा लंगान देने के लिये । 
(२) भूमि का सुधार करने के लिये। 

(३) पुराने ऋण को चुकाने के लिये ! 

(४) ग्रहस्थी के कार्यों के लिये। 

(४) व्यापार के लिये। 

(६) भूमि खरीदने के लिये । 


जो आंकड़े सहकारी विभाग से हम को प्राप्त छोते हैं उन से 

हू कहना अत्यन्त कठिन दे कि किन कार्यों के लिये छितना 
रुपया लिया जाता ह । सदस्य प्राथना पत्र में तो खेनी 
३ लिये | 23 बह 5 ॥ द 

बारी के लिये रुपया लेने की बान लिखता है. तौर उस रुपये को 
व्यय करता र किसी सामालिफझ काय पर । समिनियों ने अभी 


सदा >बन्क न्फी बा प्‌ दी ६ ॥ (४ कल्‍्नकु' ््ट ग़्ग र्क "5 दे कि हि 
सनन्‍्य जा हाट्ट ले दा धकःरर के आग हाते उ., प्रधान भार 
के क 


ड़ 
ईपता जा जज लिये तझा स्लो की कल... विशनकम-कान ५ 3 ७-कन>नड ख्सय ल््ल्कू, >> प्र, 
सभसय के लिये तथा जाडइक रसप के लिये धार समय का लाना 
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जो ऋण लिया जाता है, उसका उपयोग खेती-बारी के धंधे में 

( अर्थात्‌ बीज, खाद, बेल, हल आदि वस्तुओं के खरीदने में ) 
तथा अन्य आवश्यक खच्चों मे होता है | अधिक ससय के लिये 
लिया हुआ ऋण, भूमि खरीदने मूल्यवान यन्त्र लेने, तथा 
पुराना कर्ज़ा चुकाने के काम आता है । प्रान्तीय बेकिंग इस- 
कायरी कमेटियो की यह सस्मति है क्लि कृषि सहकारी साख 
ससितियां अपने सदस्यो को तीन वर्षो से अधिक ऋण नहीं दे 
सकती । लस्बे समय के लिये ऋण देने का काये सहकारी भूमि 
बंधक बेंक ही कर सकते हैं। सहकारिता आन्दोलन से कार्य करने 
वाल्नो की सी यही धारणा है कि सहकारी कृषि साख समितियां 
अधिक समय के लिये ऋण देने का कारय नही कर सकती | 


सहकारी कृषि साख समिति की सफलता के लिये यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तो को 
समसे' । अस्तु समिति का संगठन करते समय उन्हे सहकारिता 
के सिद्धान्तो की शिक्षा देती चाहिये। भारतवर्ष से अभी तक 
ग्रासीण सदस्य यह समझता है कि सहकारी साख समितियां 
सरकार द्वारा खोले हुये बेक है जो हम लोगो को ऋण देते है। वे 
कभी स्वप्न से भी यह नही सोचते कि यह हमारी ही ससिति है 
ओर इस अपरमित दायित्व के द्वारा उचित सूद पर पूँजी पा सकते 
हैं। जब तक खावलंवन का यह भाव सदस्यो से जागृत नही होता 
तब तक सहकारिता आन्दोलन सफल नही ही सकता । इसे कमी 
के ही कारण साख आन्दोलन अभी तक सफल नहीं हो सका | 
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समितियों का आय व्यय निरीक्षण रजिस्ट्रार की अधीनता 
मे होता है। रजिस्ट्रार था तो सहकारी विभाग के आय-व्यय 
निरीक्षकों से जांच कराता है और यदि आय-व्यय निरीक्षक का 
कार्य किसी गेर-सरकारी संख्या को दे दिया गया हो तो रजिस्ट्रार 
उस संस्था के आडिटरो को लायसेंस देता है तभी वह आय 
व्यय निरीक्षण का काय कर सकते है । 


आइडिटर समिति के आय उ्यय की जांच तो करता ही है 
साथ ही वह इस बात की भी जांच करता है कि कितना रुपया 
सदस्यों पर उधार है जिसके चुकाने की अवधि समाप्त होगई 
किन्तु चुकाया नही गया। इसके अतिरिक्त वह समिति की लेनी 
देनी का भी हिसाब देखता है। आय व्यय निरीक्षक का कर्तव्य 
केवल आय-व्यय देखना ही नहीं है किन्तु उसको यह भो देखना 
चाहिये कि समिति का कार्य सहकारिता के सिद्धान्तो के अनुसार 
हो रहा है अथवा नहीं। आय-व्यय निरीक्षक को समिति की 
आर्थिक स्थिति की पूरी जांच करना चाहिये। उसे देखना चाहिये 
कि ऋण उचित समय के लिये तथा उचित कार्यों के लिये दिये 
गये है, तथा आवश्यक जमानत ली गई है अथवा नहीं। इसके 
अतिरिक्त उसे यह भी देखना चाहिये कि सदस्य ठीक समय पर 
ऋण चुकाते है कि नहीं | कही ऐसा तो नही होता कि सदस्य ठीक 
समय पर न चुकाते हो किन्तु हिलाव में उनका रुपया जमा कर 
लिया जाता हो ओर उतना ही ऋण फिर दे दिया जाता हो । 
कहने का तात्पय यह है कि निरीक्षक को पूरी जांच करना चाहिये । 
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भारतवर्ष से आय व्यय निरीक्षण का कार्य भली भांति नहीं 
हो रहा है। सहकारिता आन्दोलन मे काये करने वालों, तथा 
सैन्ट्ल बैंकिंग इनकायरी कमेटी को यह राय है कि आय व्यय 
निरीक्षण का काय अत्यन्त च्रुटि पूर्ण है। 


यद्यपि प्रत्येक प्रान्त से आय व्यय निरीक्षण का कार्य रजि- 
स्ट्रार की देख रेख मे होता है परन्तु प्रत्येक प्रान्त से भिन्न भिन्न 
संस्थाये इस काय को कर रही हैं। पंजात्र में प्रांतीय सहकारी 
इंस्टिल्यू ट के कमंचारी तथा विहार उड़ीसा से प्रान्तीय फैडेरेशन 
के कर्मचारी रजिस्ट्रार की देख रेख मे यह काय करते हैं । कुछ 
प्रान्तो से रजिस्ट्रार के कमेंचारी आय व्यय निरीक्षण का कांरये 
करते हैं, तथा कुछ स्थानो मे समितियों ने आय व्यय-निरीक्षक 
यूनियन स्थापित की हैं. जो इस काये को करती है, 


अग्रेल १६३१ से आल इण्डिया कोआपरेटिव कानफ्रोंस का 
अविवेशन हैदराबाद मे हुआ था। उस सम्पेलन मे समस्त सारत 
से आय व्यय निरीक्षण की एक ही पद्धति चलाने का निश्चय 
हुआ और ओर उसके अनुसार एक योजना मी तैयार की गई । 


७०." 


उस योजना के अनुसार समितियों का निरीक्षण कार्य 
सैन्ट्ल बेंक, तथा बेकिंग यूनियन के हाथ मे ही रहना चाहिये ! 
आय-व्यय निरीक्षण प्रान्तीय संथाओ के हाथ से रहना चाहिये। 
प्रान्तीय संस्था अत्येक जिल से जिला आडिठ यूनियन स्थापित 
करे उस जिले की सहकारी समितियां तथा सेन्दूल बैक उस 
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आडिट यूनियन से सम्बन्धित हो, तथा सब ज़िला यूनियन 
प्रान्तीय संस्था से सम्बन्धित हों । प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट तथां 
जिला आडिट यूनियन के कमचारियो की नियुक्ति तथा अलु- 
शासन प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट करे । 


प्रारम्भिक सहकारी ससतियों का आय व्यय निरीक्षण जिला 
आडिट यूनियन के आडिटर करें, और सेन्ट्ल बेक तथा प्रान्तोय॑ 
बेको का आय व्यय निरीक्षण प्रान्तीय इन्स्टिट्यूट के आडिटर 
करें । 

प्रान्तीय इन्स्टिद्यूट तथा जिला आडिट यूनियन के आडिटर 
वही लोग नियत किये जावेगे कि जिन्होने इस काय की शिक्ष॒ 
पाई है ओर जिनको रजिस्ट्रार ने लायसेस दे दिया है । यदि 
कोई आडिटर इस काये के योग्य न हो तो रजिस्ट्रांर उसका 
लायसैन्स ज़ब्त करसकता है । इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार आडिट 
यूनियन तथा प्रान्तीय इन्स्टिद्यूट के कार्य में हस्ताक्षेप नही कर 
सकता । 


प्रान्तीय इंस्टिट्यूट नगर बेक तथा सेंट्ल बैंको से आइडिट 
फीस वसूल करेगी, किन्तु कृषि सहकारी साख समितियों का 
आय व्यय निरीक्षण निश्शुल्क होना चाहिये इस कारण प्रान्तीय 
सरकार आन्‍्तीय इन्स्टिद्यूट को आर्थिक सहायता प्रदान करें । 
असी तक प्रारम्भिक समितियों से थोड़ी आडिट फीस ली 
जाती है । 


ध् 
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समितियों को देख रेख तथा उनका नियन्त्रण रजिस्ट्रार तथा 
प्रान्तीय सहकारी संस्था दोनो ही करते हैं । 


सहकारी साख समितियां अपने काये मे सफल हो रही है 
अथवा नही इसमे कुछ मतभेद हो सकता है किन्तु इसमे संदेह 
नही कि वे अभी बहुत निबल है ओर बे वास्तव से सहकारी नही 
हैं। इम्पीरियल बेक के मैनेजिग गवनेर ने सैट्ल बैंकिंग इन- 
कायरी कमेटी के सामने गयाही देते हुए कहा था “इन समितियों 
मे सहकारिता के सिद्धान्तो की नितान्त अवहेलना की जाती है | 
ऋण ठीक समय पर कभी नहीं चुकाये जाते, आय व्यय निरी- 
चण ठीक नही होता, तथा इन समितियों की देख भाल भी उचित 
रीति से नही होती” । इसमे कोई संदेह नहीं कि ऊपर लिखे हुये 
दोष इन समितियों मे अवश्य है| इम्पीरियल बेक के मैंनेर्जिंग 
गवनेर का तो यहां तक कहना है कि अधिकतर सहकारी 
समितियों की आर्थिक दशा अच्छी नही है, किन्तु जो लोग इस 
आन्दोलन को चला रहे है उनका कहना है कि यह कथन सत्य 
नही है | शाही कृपि कमीशन की सम्मति है कि आन्दोलन की 
आर्थिक स्थित अच्छी है, हां समितियों का काये दोष पूर्ण है। 


सहकारो साख समितियों की संख्या देश के बिस्तार तथा 
जन संख्या को देखते हुए बहुत कम है, किन्तु फिर भी साख 
समितियो का लाभकारी प्रभाव हमे दृष्टिगोचर होता है । समि 
तियो ने क्रमशः बहुत राशि मे कार्यशील पेजी जमा करली है 
ओर वह पजी उचित सूद पर किसानो को दीजाती है और जहां 
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साख समितियां अधिक संख्या में खुलगई है, वहां सूद की दर 
महाजनो ने भी घटादी है। आशा है कि वहां” सविष्य में 
किसान को साहूकार के चेंगुल से बचाया जासकेगा। साधारण 
किसानो मे सहकारिता का ज्ञान बढ़ रहा है । सदस्यो मे मित्त- 
व्ययिता का भाव जागृत होरहा है, तथा उनको व्यापार सम्बन्धी 
शिक्षा मिल रही है। यदि प्रत्येक गांव मे एक सहकारी साख 
समिति की स्थापना हो जावे और वह सफलता पूवक कार्य करने 
लगे तो ग्रामीण जनता का उद्धार हो सकता है । 





भारतवर्ष से कृपि सहकारी समितियों का ही प्रधान्य है । 
१६३० के जून सास के अन्त से देश मे ६०,५०० सहकारी साख 
समितियां थी | जिनमे से ७४४०० सहकारी साख समितियां थीं । 
१६३०-३१ में भारतवप के अन्तरगत सब प्रकार की सहकारी 
समितियों की संख्या केवल १,०६,१६६ थी । 


१६३० -३१ से भिन्न भिन्न समितियों की संख्यां इस प्रकार थी- 


सेन्ट्ल बेक, बेकिंग यूनियन, वर्था प्रान्तीय बैक ६०७ 
सुपरवायर्जिंग तथा गांरंटी यूनियन ११४६ 
कृषि तथा पशु बीमा समितियां ६३,७७३ 
ग्रेर ऋषि समितियां १०,५३० 


कृषि सहकारी साख समितियो की पूंजी अब थोड़ी नही है । 
३० जून १६३१ से इतकी कायशील पूँजों ३६ करोड़ रुपये के - 
52% हक 
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लगभग थी और अब इससे अधिक है। ३० जून १६३१ को कृषि 
सहकारी साख समितियां की कार्यशील पूँजी इस प्रकार थी | 





हिस्सो की पूँजी रु० ४७,३६,६०,००० 
रक्षित कोष ६,४५३,६३,००० 
डिपाज़िट ३,२६,३१,००० 
खऋत्णु २१,७३,७०,००० 
कुल जोड़ ३४,६३.४३,००० 


भारतवर्ष मे ग्रामीण ऋण की समस्या इतनी भयंकर है कि 
प्रारम्भ से सहकारी विभाग की दृष्टि केबल साख समितियों पर ही 
रही और इस समय भी अधिकतर उनकी ओर ही अधिक ध्यान 
दिया जाता है। किन्तु जो ल्ञोग इस आन्दोलन मे लगे हुए है 
उनका कहना है कि यही आन्दोलन की निबलता है । जब तक 
कि साख समितियों के अतिरिक्त क्रय-विक्रय समित्तियां स्थापित 
करके किसान को सहायता न दीजाबेगी तब तक उसकी आर्थिक 
स्थिति संभल न सकेगी । 


९5 
छठा परच्छद 
नगर सहकारी साख समितियां 

शहरों की जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से तीन विभागों में 
बांदों जासकती है । (१) उत्पादन कार्यों मे लगे हुए मनुष्य, (२) 
व्यापारी अर्थात्‌ दलाल (३) उपभोक्ता समुदाय । बेसे तो प्रत्येक 
मनुष्य उपभोक्ता है किन्तु सहकारिता के द्वारा अपनी स्थिति को 
सुधारने का प्रयत्त केवल श्रमजीबी समुदाय तथा नियमित वेतन 
पाने वाले मध्यम श्रेणी के सनुप्य ही करते हैं) इस कारण 
इन्हे ही उपभोक्ता वर्ग से रखते है | उत्पादक वर्ग मे अनन्त धन 
राशि के खामी मित्न मालिको से लेकर छोटे से छोटे जुलाहे 
अथवा अन्य कारीगर सभी आते जाते है। पूजी पतियों 
को साख देने का काय सहकारी साख समितियां नहीं कर सकती। 
उनके लिये व्यापारिक बेक मौजूद है । सहकारिता आन्दोलन 
तो केवल निबल तथा निधेनों को ही सहायता पहुंचा सकता है । 
हां, गृढ उद्योग धन्धों मे लगे हुए कारीगरों को सहकारी साख 
समितिया अवश्य सहायता पहुंचा सकती है। व्यापारी बग में छोटे 
बड़े सभी व्यापारी आजाते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को सहकारिता 
आन्दालन कोई सहायता करही नहीं सकता । छोटे बड़े व्यापा- 
रियो के लिये सी व्यापारिक चेक खुले हुए हैं तथा वे अधिक निर्यल 
नही हैं। अस्तु, सहकारिता आन्दोलन व्यापारियों ऊ लिये नहीं हूँ । 
यदि वह थोडो बहुत सहायता कर सकता हे तो केवल छोटे छोटे 
निधन व्यापारियों वी । 
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साधारणतः उपभोक्ताओं को साख की आवश्यकता न होनी 
चाहिये क्योकि वह तो अन्तिम खरीदार होता है। बह किसो भी 
वस्तु को बेचने के लिये नही खरोदता वह तो वस्तु का उपसोग 
करता है, इस कारण उसको नक़द्‌ दाम हो चुकाना चाहिये। 
उपभोक्ता अपनी आय से,अधिक व्यय नही करसकता। यदि उप- 
भोक्ता उधार मांगता है तो इसका अथे है कि बह आय से अधिक 
व्यय कर रहा है। ऐसी अवस्था से वह क्र्ज को नहीं चुका 
सकेगा। अस्तु साधारणतः उपभोक्ताओं की उधार देना जोखिम 
का काम है । किन्तु किसो किसी अवस्था से उपभोक्ताओं 
को भी उघार की आवश्यकता पड़ जाती है । मान लीजिये 
किसी मनुष्य के पास यथेष्ट सम्पत्ति अथवा घन है किन्तु 
बह धन कही लगा हुआ है, उस ससय नहीं मिल सकता; किन्तु 
ठीक ऐसे समय ही उसको किसो आवश्यक काय के लिये रुपये 
की आवश्यकता है। ऐसे समय मे उसे कर्ज के सिवा कोई चारा 
तही रहता । किन्तु कुछ लोग ऐसे भी होसकते है कि जिनके 
पास न तो सम्पत्ति ही है और न उन्होने कुछ बचाया ही है परंतु 
उन्हे कजे की आवश्यकता पड़ती है। नौकरो छूट जाने पर तथा 
घर मे लम्बी बीमारी हो जाने के कारण उन्हे क्ज लेना पड़ता है, 
किन्तु इन लोगो के पास जमानत कुछ नहीं होती। व्यापारिक 
बेक तो थोड़ा ऋण देते ही नही फिर बिना जमानत के तो बह 
कदापि ऋण नही देसकते | ऐसे लोगो के लिये नगर सहकारी बेक 
आवश्यक है। नगर सहकारो बेंक सजदूरी पाने बालो तथा थोड़ा 
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मित्र मजदूरों की सहकारी साख समितियां भी ऊपर लिखी जैसी 
ही होती हैं। केवल अंतर इतनाही है कि इनके सदस्य अशिक्षित होते 
हैं तथा वे ऋण भी थोडा लेते हैं। ऐसी साख समितियों के लिये 
मिल सालिको की सहानिभूति लासदायऊ सिद्ध होतो है । कुछ 
विद्वानों का कथन है कि मिल सालिकों के द्वारा सदस्यों को दिया 
हुआ ऋण वसूल किया जावे, किन्तु लेखक का सत इसके विरुद्ध 
है । यद्‌ मिल मालिक मजदूर के वेतन मे से काट कर ऋण 
चुकाबेगे तो मजदूर समिति को मिल मालिक का बैक ससमेगा, 
ओर इस प्रकार मजदूर कभी भी सहकारिता आन्दोलन को न 
समझ सकेगा । अस्तु, जहा तक हो ऋण चसूल करने में मित्र 
मालको-की सहायता न ली जावे | फिर भी मित्र मालिकों की 
सहानुभूति अत्यन्त आवश्यक है। मिल सजदूरों को सहकारी 
साख सामतियो के निरीक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है। बिना 
उचित निरोक्षण तथा देख भात्र के उनका सफल होना कठिन 
होता है । इस लिये जो पूंजीपति अपन सजवूरों की आर्थिक 
स्थिति को सुधारना चाहते हो वे एक सुपरवायजर नियुक्त करदे 
जो उन मिलो के मजदूरों की साख समितियों की देख भाल 
करता रहे | बम्बई तथा अन्य ओद्योगिक केन्द्रो के कुछ विवेक- 
शील मिलन सालिको ने अपने सजदूरों के हितार्थ साख समितियां 
स्थापित की है। किन्तु मिल सजदूरो को साख से भी अधिक 
सहकारो स्टोस की आवश्यकता है, जिससे कि वे अपने देनिक 
जीवन की वस्तुए' उचित मूल्य पर खरीद सके । इसके अतिरिक्त 


नगर सहकारी साख समितियां १११९ 


सहकारी गृह निर्माण तथा सहकारी श्रम समितियां भी मजदूरों 
के लिये उपयोगी होगी । 28 233) 

“जातीय सहकारी साख समितियां भी भारतवर्ष में स्थापित 
की गई हैं किन्तु वे अधिक सफलता प्राप्त न कर सकी । कारण 
यह है कि जातीय सहकारी साख समितियों में प्रारम्भ से बहुत 
जोश होता है, किन्तु आगे चल कर जोश ठंडा पड़ जाता है ओर 
कार्यकर्ता शिथिल हो जाते है। ऋण देते समय इस बात का ध्यान 
नहीं रखा जाता कि ऋण कितना दिया जाबे क्योकि जाति भाई से 
कठोरता का बर्ताव नही किया जा सकता, न उससे वसूल करने 
मे ही कड़ाई की जा सकती है। यद्यपि जातीय समितियों में 
ऊपर लिखे दोप होते है फिर भी कुछ समितियां अपनी जातियो की 
अच्छी सेवा कर रही हैं । 

इनके अतिरिक्त नगरो में गृह उद्योग धन्‍्धों मे लगे हुए 
कारीगरो को भी साख की आवश्यकता होती है । किन्तु कारीगरों 
को भी मिश्रित पूँजी वाले बेक उधार नही देते | कारण यह है कि 
एक तो कारीगरो को थोड़ी पजी की आवश्यकता होती है जो कि 
बेको के लिये लाभदायक नही होती दूसरे कारीगरो के पास कोई 
जमानत सी नही होती। विना जमानत के बेक किसी को भी ऋण 
नही देते | इस कारण बेचारे कारीगर उन थोक व्यापारियों के 
चंगुल मे फँस जाते है जो कि उनके तेयार माल का व्यापार करते 
है। यह व्यापारी या तो कारीगरों को कच्चा भाल उघार दे देते 
हैं अथवा उन्हे कच्चा माल लेने के लिये रुपया उधार दे देते हैं । 
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शर्त यह होती है कि उन्हे तैयार माल उसी व्यापारों के हाथ 
बेचना होगा । फल यह होता है कि निधेन कारीगर व्यापारी का 
चिर दास बन जाता है और व्यापारी के लिये माल तैयार करता 
रहता है| व्यापारी उसको कम से कम मजदूरी देता है, ओर इस 
प्रकार व्यापारी कारीगर का शोपण करता है | कारीगर को इस 
प्रकार के शोपण से बचाने के लिये नगर सहकारी साख समि- 
तियो की अत्यन्त आवश्यकता है । इस प्रकार की साख समितिया 
प्रत्येक धंघे के लिये प्रथक होगी। जैसे जुलाहो के लिये बुनकर_ 
साख समिति की स्थापना की जावे ओर अन्य धंधे वालो के लिये 
प्रथक पृथक साख समितिया चलाई जाबे। 


अभी तक इस देश में उत्पादक सहकारी साख समितियां 
अधिक संख्या मे नही खोली गई और न इस आन्दोलन को 
अधिक सफलता ही मिल्री है। इसका कारण यह है कि साख 
समिति केवल पूँजी का प्रबंध करती है । कारीगर को कच्चे माल 
के लिये, उसी व्यापारी के शरण मे जाना पडता है | अस्तु, जब 
तक समिति यह तीनो ही काये अपने हाथ मे नदी ले लेती, तब 
तक सफलता नही मिल्न सकती । कारीगर अपने घधो मे कुशल 
होता है किन्तु कन्चा साल खरीदने तथा तैयार माल बेचने को 
कला वह नहीं जानता । इस कारण समिति को यह सब काये 
अपने हाथ से ले लेना चाहिये। 


नगरो में एक तीसरा समूह है,वह है व्यापार करने वालो का । 
व्यापारियों के लिये मिश्रित पूजी बाले व्यापारिक बैक है, किन्तु 
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लनन्‍हं साख की आवश्यकता होती ६ । इन 
र् 

पीएल्स बक (खुज्जतों रशाली परो स्थापित 


पारतद ७+०००4३ है च्ञ्स ०-०५ हु०-०५“वबल $%«+ स*०क. भी बे भेछ्े कप से 
सारतवष से असी तक बहुत थोड़े पीपुल्स 


पीपुल्स बैंक ;--सिथित पेजी वाले बैंक बड़े बड़े फेन्दों 
में व्यापारियों की सुविधा के लिये झ्पनी शाखायें रखते है झोर 
वे निधेन ऋरोगर तथा छोटे दूकानदारों को पंज्जी नही देते। श्स 
कारण तहसोलो कस्बो तथा छोटे ल्ोटे शहरो में इन लोगों फे 
लिये पीपुल्स बेंक स्थापित करना झत्यन्त ध्यावश्यक है । 


पीपुल्स बैंक गृह उद्योग धन्धो को प्रोत्साहित फरने फे लिये 
कारीगरो को ऋण देते है, तथा गांव की पेदाबार फो मंडियो तक 
पहुँचाने का अयत्त करने बालो को साख देते है। ययपि भारतयपे 
से इन बेको की अत्यन्त आवश्यकता है फिर भी 'प्रभी तक बहुत 
कम बे क खोले जासके है। अन्य जो भी नगर सरकारी घेक खोले 
गये है वे या तो जातीय बेक है अथवा किसी;एक पेशे मे लगे एुए 
लोगो के बेक हैं। बम्वई तथा बंगाल मे अवश्य कुअ ऐसे पक 
सफलता पूवेक काये कर रहे है। 


बम्बई प्रान्त मे जिन सहकारी साख समितियों फी कार्यशील 
पुँजी ४०००० रु० से अधिक होती ऐ उन्हें नगर सफारी घेया 
कहते है। १६३८ से बम्बई प्रान्त मे ७६ नगर सएकारी घेक भे 
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त्गर सहकारी बेक तथा व्यापारिक बेक मे अधिक भेद नहीं है । 
नगर सहकारी बैको मे भी सेविगस,चालू, तथा मुद्दई जमा होती है. 
लगर सहकारी बेक भी केवल सदस्यों को ही ऋण देते है। नगर 
सहकारी बेक बिल तथा हुँडो को झुनाने का काम भी करते हैं। 
बंगाल तथा बम्बई के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रान्त से नगर 
सहकारी बेको ने हुँडो का काम अभीतक आरम्भ नही किया है। 


नगर सहकारी बेक शुल्ज डेलिदज प्रणाली पर चलाये गये 
है । इन बेको की कार्येशोत्न पजी, डिपाजिठ तथा हिस्सा पँजी 
होती है, तथा दायित्व परिमित होता है। नगर सहकारी चेक का 
संगठन कृषि साख समिति जैसा ही होता है, केवल यही भेद होता 
है कि नगर सहकारी बैको मे २४ ्रति शत लाभ रक्षित कोप मे 
रख कर बाको का बांट दिया जाता है | 


नगर सहकारी बेक की सफज्नता के लिये यह आवश्यक है 
कि कममचारी बेकिंग के कार्य से दक्ष हो, तथा बैक के प्रचन्धकर्ता 
भी अनुभवी पुरुष हो । बम्बई के सहकारी नगर बेको की सफ 
लता का कारण यह है कि वहां सर लल्लू भाई सांमलदांस, तथा 
स्वर्गीय सर विट्ठलदास थैकरसे जेसे सुयोग्य और अनुभवी उ्यव- 
सायियो ने इनको सफल बनाने से सहयोग दिया था। 


बम्बई तथा सिन्ध में कुछ जातीय बेको को भी अच्छी सफ 
लता मिली है । इनमे शमरा विट्ठंल सहकारी बेक लिमिटेड का 
नाम उल्लेखनीय है । इस बेक को सारस्वव आाह्मणो ने १६०६ में 
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स्थापित किया था । ईंपघ समय इस बंक की कायशील पजी १८ 
लाख रुपये के लगभग है | 

बम्बई से मिल सज़दंरों को भी सहकारी साख॑ समितियां # 
हैं । नगर सहकारी बेकी मे एंक दोष शीत्र प्रवेश करजाता है । वे 
अपने मुख्य कतेव्य अर्थात सद॒स्यो मे मितव्ययिता के भाव का 
प्रंचांर न करके केवल सद्‌स्यो को ऋण देने का काये करने लगते 
हैं। इस दोष कीं ओर अब ध्यान आकंपित हुआ है और 
यह प्रय्॑त्त क्रिया जारेहा है कि सदस्य बेक मे रुपया जमा 
भी करे । 

नगर सहकांरी बैंको मे ऋण लेने बोलें को व्यक्तियों की 
जमानत देनी होती है । समिति का प्रवन्ध एक प्रवन्ध कारिणी 
समिति करंती है । एक बात ध्यानमे रखने की है कि मिल मज़द रों 
के बेको में यांदे मिल मालिक का कोई भी प्रतिनिधि होता है, तो जो 
कुछ भी वह करता है वही होता है । साधारण सदस्य को ध्यान 
भी नहीं होता कि समिति उनकी है । 

मदरास प्रान्त से एक हज़ार से अधिक नगर सहकारी साख 
समितियां हैं। १६३० से इनकी संख्या १,१४४ थी । पंजाबं प्रान्तमें 
लंगभग १ हजार गैर कृपि सहकारी साख समितियों है। बिंहार 
डडीसा तथा अन्य प्रान्तो मे भी थोड़ीसी नगर सांख सहकारी 
समितियां खुलगई हैं । 














जल 5-5 पपीता तन 


% इन्हे नगर सहकारी बैक भी कहते है। 








सातवां परिच्छेद 
सैन्ट्रल बैंक तथा बैंकिंग यूनियन» 


आरम्भ मे जब रैफीसन सहकारी साख समितियां भारतवर्ष 
मे स्थापित की गई तब यह आशा कीजाती थी कि योरोप की ही 
भांति यहां भी इन समितियों मे आमीण जनता रुपया जमा करेगी 
ओर उस रुपये से ऋण देने का काम चल जावेगा । कुछ लोगो 
का यह विचार था कि नगर सहकारी बेक आमीण समितियों के 
लिये भी रुपया इकट्ठा कर सकेगे | इस कारण १६०४ के एक्ट के 
अनुसार केबल वे दो प्रकार की साख समितियां ही स्थापित की 
गई। किन्तु यह आशा कि आमीण जनता इन समितियों से रुपया 
जमा करेगी पूरी नही हुईं। क्योकि एक तो किसान ऋणी है दूसरे 
वह बेक मे रुपया रखने का अभ्यस्त नही है। प्रारम्स से सहकारी 
समितियां संख्या मे कम थी इस कारण उनके लिये कार्यशीक्ष 
पूँजी इकट्ठटी करने मे अधिक कठिनाई प्रतीत नही हुईं | समितियों 
में जो रुपया जमा होता था उसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार, प्रान्तीय 
सरकार, तथा धनी व्यक्तियों से रुपया लेकर काम चलाते थे | 
इस प्रकार अधिक दिनो काम नही चल सकता था और इस 
कारण आरम्भ मे आन्दोलन की गति बहुत धीमी रही । 


अस्तु, यह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि ऐसे सहकारी बेक 
न यमन मी 


हिल ' # जिला या ताल्‍्लुक्े को साख समितियों को साख देने वाली 
संस्थाओ को सेन्‍्ट्रल बैक या बेकिंग यूनियन कह्दते है। 


ना 
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खोलने जावे जो कि नगरो में प्रारम्भिक सहकारी समितियों के 
लिये धन इकट्ठा करे। १६१२ मे दूसरा एक्ट पास हुआ और 
उसके अनुसार सेन्दल बेक खोलने को सुविधा होगई । १६१० 
ओर १६१४ बीच मे सब प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या 
बहुत बढ़ गई वथा सेन्ट्ल बे को की भी स्थापना की गई | सन्‌ 
१६१२ में ह्वितीय सहकारिता एक्ट पास होजाने के उपरान्त 
संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बल्भाल, तथा मध्य प्रान्त मे बहुत से सैन्द्ल 
बोको की स्थापना हुई। १६१४५ से १६२० तक सैन्दल बोको का 
आौसत ३०१ था ओर प्रारम्भिक सहकारो समितियों की संख्या 
२७,५३५, थी । १६२० से १६२४ तक सैन्ट्ल बोको की संख्या 
४०० थी तथा समितियो की संख्या ५५,८६६ थी । 


४ सैन्ट्ल बेक तीन प्रकार के होते है। ( १ ) ऐसे सैन्ट्ल बे क 
जिनके सदस्य केवल व्यक्ति ही होते हैं. । (०) दूसरे प्रकार सैन्ट्ल 
बे क वह हैं जिनके सदस्य फेवल समितियां ही हो सकतो हैं। (३) 
तीसरे प्रकार के बक वह है जिनके सदस्य व्यक्ति तथा समितिया 
दोनो ही होते है । 


पहले प्रकार के बेक केवल हिस्सेदारो के बेक होते है जो कि 

सहकारिता के सिद्धांतो के विरुद्ध है इस कारण अब ऐसे बेक नहीं 

रहे । दूसरे प्रकार के वे क जिनके सदस्य केवल ससितियां होती 
य 3. ५ >> $ वि > 

है आदश सहकारी सेन्‍्ट्ल बक है। समितियां इन व को की नीति 

को निर्धारित करती है तथा बे के का प्रबन्ध भी उन्ही के हाथ में 

रहता है। ऐसे बैक को ब किग यूनियत कहते है। इन वो किंग 
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यूनियनों का सम्बन्ध ग्रामीण समितियों से होता है, तथा ग्रामीण 
समितियां ही इनका प्रबन्ध करती है | इन व किंग यूनियनों की 
सफलता के लिये यह आवश्यक है कि समितियों के सदस्य योग्य 
तथा अभावशाली व्यक्ति हो । यही कारण है कि ब किंग यूनियन 
संख्या मे अधिक नहीं है। तोसरे प्रकार के सैन्ट्ल बे क ही अधिक 
देखने मे आते है। उत्तर भारत में बेकिंग यूनियन संख्या में 
थथेष्ट है और दक्षिण भारत से बहुत कम । 


सैन्ट्ल बंक का क्षेत्र भत्येक प्रान्त मे भिन्न होता है । उस 
क्षेत्र की सहकारी समितियां उसी बे क से ऋण लेती है| दक्तिण 
तथा पश्चिमीय भाग मे सेन्‍्ट्ल॑ बक का क्षेत्र एक जिला होता है, 
परन्तु उत्तर भारत मे सैन्ट्ल बक का क्षेत्र तहसील होती है, इस 
कारण इन प्रांतो के सेटल ब को से सम्बंधित समितियों की संख्या 
तथा पूँजी कम होती है । 


साधारण सभा--सैन्ट्ल बैक के हिस्सेदारों को सभा 
को साधारण सभा कहते है । साधारण सभा के सद्स्यो को 
केवल एक वोट वेने का ही अधिकार होता है। मिश्रित पंजी 
वाली कम्पनियों की भाति जिसने अधिक हिस्से खरीदे है उसको 
एक से अधिक वोट देने का अधिकार नहीं है। साधारण समा 


डायरैक्टरो का निर्वाचन करती है । 


बोडे-आफ-डायरैक्टस बे क का प्रबन्ध करता है | साधारणतः 
सेन्टूल व क के डायरैक्टर संख्या मे अधिक होते है क्योकि बहुत 
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से स्वार्थों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक द्वोता है। भिन्न भिन्न 
प्रान्तो मे डायरेक्टरों की संख्या १० से २७ तक है। इससे यह 
कठिनाई तो अवश्य होती है कि पूरे बोड को मीटिंग का आयोजन 
कठिन हो जाता है, इस कारण बोर्ड अपने सदस्यों में से 
कायकारिणो समितियों का निर्वाचन करता है जो वेक का काय 


(०७७ न लनन+नकननना- >ननननन जल लि तक 


चलाती है । बेक का दैनिक कार्य अवैतनिक मन्‍्त्री, चेयरमैन, 
तथा कोई एक डायरेक्टर, मैनेजर की सलाह से करता है । 
डायरेक्टरो को फोस अथवा बेतन कुछ नहीं मिलता है । कही 
कही डायरेक्टर समितियों की आवश्यकता को जानने के लिये 
समितियो का निरीक्षण करते है तथा रिपोट करते है कि उनको 
कितना ऋण देना चाहिये | डायरेक्टर बदलते रहते है । चेयरमैन 
तथा मन्त्री व्यक्तियों में से चुने जाते है। उत्तरोय तथा पूर्वीय 
भारत में चेयरमेन कही कद्दी सरकारी कर्मचारी होता है किन्तु 
अधिकतर वह गैर सरकारो हो होता है । सैन्द्ल बेकों मे व्य- 
क्तियो के प्रतिनिधियों की बोड में संख्या निश्चित करदी जाती है । 
अधिकतर डायरेक्टर समितियों के प्रतिनिधि ही होते है । 





प्रत्येक बेक एक मैनेजर नियुक्त करता है । मैनेजर प्रत्येक 
प्रान्त मे एक ही काय नही करता | कुछ प्रान्तो मे मैनेजर केवल 
बेक के सुचार रूप से चलाने का ही जिम्मेदार नहीं होता वर 
सस्बन्धित साख समितियों के लिये भी जिम्मेदार होता है । इस 
लिये उसको सेन्दल ब क के दोरा करने वाले कमचारियो को भ॑! 
देख माल करनी पड़ती है। अन्य प्रान्तो से मैनेजर केवल साख 
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समितियो के लिये जिम्मेदार होता है इस कारण वह केवल दोरा 
क्रता है और साख समितियों का निराक्षण करता है, वह वोक 
का अबन्ध नही करता | बहुत बड़े व को से दो मेनेजर नियुक्त 
किए जाते है। जहां मैनेजर दोरे का काम करता है,वहां अवेतनिक 
मन्‍्त्री बेक के कर्मचारियो की सहायता से बोक का कार्य 
करता है । बेक मे मैनेजर के अतिरिक्त क्कक, तथा आय व्यय 
लेखक नियुक्त किये- जाते है । अधिकतर बे क अपने खजाची 
रखते है और रुपये का लेन देन खवय करते है | किन्तु कुछ बोक 
अवेतनिक खजांची रखते है अथवा सरकारी खजाने तथा किसी 
अन्य बेक से अपना रुपया रखते है | 


सेट्ल बक को कार्यशील पूँजी, हिस्सा पूँजी, रक्षित कोष, 
डिपाजिट, तथा ऋण के द्वारा प्राप्त होती है । 


बे किंग यूनियन से केवल समितियां ही हिस्से खरीद सकती 
है कितु मिश्रित ब को मे व्यक्ति भी हिस्से खरीद सकते है। साधा- 
रणतः सेन्‍्ट्रल ब को के हिस्से ४० रु० से लेकर १०० रू० तक के 
होते है,कितु कही कही १० से लेकर १००० रू० तक के हिस्से है । 
समितिया अपने ऋण के अनुपात मे हिस्से लेती है। बम्बई, बसों 
देहली, कु्गे, ग्वालियर, तथा इन्दौर मे हिस्सो का मूल्य पूरा चुका 
दिया गया है परन्तु अन्य प्रान्तो तथा देशी राज्यो मे हिस्सों का 
पूरा मूल्य नही चुकाया गया है। साधारण हिस्सेदारो का दायित्व 
हिस्से के मूल्य तक ही सीमित है किन्तु कुछ प्रान्तो मे हिस्सेदारो 
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का दायित्व चार गुने से लेकर १० गुने तक है। १६१२ के एक्ट 
के अनुसार प्रत्येक परिमित-दायित्व वाली समिति को २४ प्रति 
५ दे 
शत लाभ रक्षित कोप मे जमा करना होता है । सेन्ट्ल बेक इस 
२५ प्रति शत के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये विशेष रक्षित कोप 
जमा करते है । 


हिस्सा पजी, तथा रक्षित कोष, बक की निजी पंजी होती है 
और डिपाज़िट तथा ऋण उधार लो हुई पँजी होती है। भारतवष 
के प्रत्येक प्रान्त मे निजी पंजी तथा ऋण ली हुईं पंजी का 
अनुपात १: ८ है । 

सदस्यों तथा शेर सदस्यों की डिपाजिट ही कार्यशील पूंजी 
का बड़ा भाग होती है। सेन्द्ल ब को मे दो प्रकार की डिपाजिट 
होती है, मुदती, वथा सेविगस । अधिकतर सेट्ल बोक चालू 
खाता नहीं रखते। हां, कुछ बक कही कहीं चालू खाता भी 
रखते हैं, चालू खाता जोखिम का काम है उसके लिये 
संचालको से यथेष्ट व्यापारिक कुशलता होनी चाहिये | इस 
कारण यह बेक चालू खाता नही रखते । सैन्टल बे को के पास 
पजी भी बहुत कम होती है इस कारण भी यह बे क चालू खाता 
सफलता पूृवक नही रख सकते । कही कही सेविंगस डिपाजिट भी 
नही लीजाती किन्तु अधिकतर ब के सेविगस डिपाजिट लेते है । 
इन बे को मे अधिकतर सुद्दती जमा लीजाती है। सैन्द्ल बोक 
अधिकतर एक बे के लिये डिपाज़िट लेते है। प्रत्येक ग्रान्त से 
यही अथा अचलित है। केवल विहार उड़ीसामे कुछ भेद है। वहां 
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, चाहे जब रुपया जमा किया जावे किन्तु ३१ मई को प्रति वर्ष 
रुपया वापिस दे दिया जाता है। सैन्ट्ल वे कमे अधिकतर नौकरी 
करने वाले, जमीदार, तथा संस्थाये ही रुपया जमा करती हैं । 


डिपाज़िट के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर वे क ऋणभी ले 
लेते है | सैन्टल बे क इम्पीरियल आदि दूसरे व को से,तथा प्रांतीय 
सरकार से ऋण लेते है । पंजाब के अतिरिक्त अन्य आनन्‍्तो मे 
मे संन्ट्ल बे क आन्तीय सरकार से सीधे ऋण नही लेते। किन्तु 
देशी राज्यो मे सैन्ट्ल बेक राज्य से ही ऋण लेते है केवल मैसूर 
मे बेक राज्य से ऋण नही लेते । 
सैन्टूल बे क सरकारी कागज़ तथा प्रारम्भिक सहकारी साख 
समितियों के प्रामिसिरी नोट की जमानत पर ऋण लेते है। 
किन्तु कुछ दिनो से इम्पीरियल बेक ने आरम्भिक सहकारी 
समितियों के प्रामिसिरी नोट पर ऋण देना बन्द कर दिया है 
ओर केवल सरकारी कागज़ पर ही ऋण देता है। सहकारिता 
आन्दीलन से काय करने वालो से इम्पीरियल बे क के मैनेजिग- 
गवर्नर ने सैन्टूल ब किंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाही देते 
हुए कहा है कि सहकारी समितियों की आर्थिक दशा अत्यन्त 
शोचनीय है इस कारण उनके ग्रामिसरी नोट पर बौक ऋण नही 
दे सकता । अन्य मिश्रित पूंजी वाले बंको से सेन्टल बेक ऋण 
नही लेते इस कारण अधिकतर यह ्रान्तीय सहकारी बेको 
से ही ऋण लेते है। ब्रिटिश भारत मे इस समय सात प्रान्तीय 
सहकारी ब क है, संयुक्त प्रांत मे अभी प्रांतीय बोक की स्थापना ही 
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नही हुई# तथा बर्मा का प्रांतीय ब क दिवालिया हो गया । इनके 
अतिरिक्त दो ग्रान्तीय बं क देशी राज्यो मे भी है। जहां प्रान्तीय 
बे क स्थापित हो चुके है वहां सैन्ट्ल बे क, इस्पीरियल बे क, अन्य 
मिश्रित पूँजी वाले व्यापारिक बेको तथा दूसरे सेन्दूल बे को से 
सीधा सम्बन्ध नही रख सकते | किन्तु यह नियम मदरास और 
पंजाब मे कड़ाई के साथ उपयोग से नही ज्ञाया जाता। संयुक्त 
प्रान्त मे एक सन्‍्ट्ल ब॑ के दूसरे सेन्द्ल बं क को रजिस्ट्रार की 
अनुमति लेकर ऋण दे सकता है । 


सेन्ट्ल बंक अधिकतर सहकारी साख समितियों तथा गैर 
साख समितियों को ही ऋण देते है, पंजाब, मेसूर, ग्वालियर, 
तथा सद्रास से अब भी सेन्ट्ल ब॑ क व्यक्तियों को ऋण देते है 
किन्तु यह रिवाज अब बन्द की जारही है। सहकारी समितियों 
के पास जसा करने के लिये अधिक पूँजी तो होती नहीं इस 
कारण बे क समितियों को ऋण देने का हो काये अधिक करते 
है । १६२६ के अन्त मे सेन्ट्ल ब को ने रु० २२,५४,६३,००० ऋण 
में दिया । इसका अधिक भाग साख समितियों को ही दिया गया । 


सैन्ट्ल बे क व्यक्तियो, विशेष प्रकार की समितियो, तथा ऋषि 
सहकारी समितियों को, नोट अथवा बांड पर ऋण दे देते है । 
किन्तु व्यक्तियो और विशेष प्रकार की समिवियों से इसके अति- 
रिक्त कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति गिरवी रखवाई जातो है । 

#इस ससय संयुक्त प्रान्तीय सहकारी बेक की स्थापना का 
प्रयल्ल किया जा रहा है । 


अल है 
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कृषि सहकारी समितियों के अपरिमित दायित्व के कारण उनका 


ग्रो-नाट ही यथेष्ट जमानत समझी जाती है। जब सहकारी साख 
समिति किसी सदस्य के पुराने ऋण को चुकाने के लिये लम्बा 
ऋण लेती है तो प्रो-नोट के अतिरिक्त सैन्टूल वेक उन कागज्यो 
को, जो सदस्य ने समिति को लिख दिये है, अपने नाम 
करवा लेता है । 


यह जानने के लिये कि प्रत्येक सहकारी साख समिति को 
अधिक से अधिक कितना ऋण देना उचित द्वोगा, सैन्दूल वे क 
अपने से सम्बन्धित साख समितियों की साख का अनुमान 
लगाते है । 

जो ऋण कि समितियों को दिया जाता है वह॒निश्चित वर्षो 
मे वसूल कर लिया जाता है । छुछ प्रान्तो मे कम और 
अधिक ससय के लिये भी ऋण दिया जाता है, किन्तु कुछ 
ग्रान्तो मे केबल कम समय के लिये ही ऋण दिया जाता है! 
ऋण की स्वीकृति देने मे बहुत सी क्वानूनी कार्यवाही करनी 
पड़ती है इस कारण ऋण मिलने मे देर हो जाती है। इस दोष 
को दूर करने के लिये कुछ सेन्ट्ल बेक एक रक्तम निगश्चित कर 
देते है जिस तक समितियों को बिना किसी देरी के ऋण दे दिया 
जाता है, अधिक के लिये नियसित कार्यवाही करनी पड़ती है। 
कुछ आन्तों से समितियों की सामान्य साख--निर्धारित करदी 
जाती हैं। समिति की सामान्य साख तय करने से पूब॑ उसके 
सदस्यों की सामान्य साख का लेखा तैयार किया जाता है, जिसमे 


सैन्टूल बेक तथा बेकिंग यूनियन १२४ 

सदसस्‍्यो की सम्पत्ति, उनकी आवश्यकता, उनकी आय, तथा 
उनकी बचाने की शक्ति का ब्योरा रहता है । इस लेखे के आधार 
पर वैक समिति की अधिकतम साख निश्चित कर देता है । अर्थात्‌ 
यह निश्चित कर देता है कि इस रक्तम तक ऋण|दिया जा सकता 
है | हैसियत के अनुसार ही सद्सस्‍्यो की सामान्य साख का लेखा 
प्रति वर्ष तेयार किया जाता है । 


सैन्टूल बेक भिन्न मिन्न आन्तो से भिन्न भिन्न समय के लिये 
ऋण देते है । फसल उत्पन्न करने के लिये जो ऋण लिया जाता 
है वह एक दो वर्षो के लिये होता है, ओर जो ऋण भूमि मे 
सुधार करने के लिये, अथवा पुराने कर्ज को अदा करने के लिये 
लिया जाता है, वह पांच से दस वष के लिये दिया जाता है । 
पहिले लोगो की यह धारणा थी कि बे क अधिक समय के लिये 
ऋण दिया करें। किन्तु अब प्रत्येक प्रांत मे यह धारणा जोर 
पकड़ रही है कि सेन्ट्ल बे क यह कार्य नही कर सकते । इसके 
लिये भूमि बन्धक बे क स्थापित करना चाहिये | किसी किप्ती 
प्रांत मे सेन्ट्रल बं कु अधिक समयऊे लिये ऋण बिल्कुल नही देते 


सेन्टूल वे क अभो तक ८ से १२ प्रति शत सूद समितियों से 
लेते रहे है | हाल से जब कि वाजार मे सूद की दर बहुत घटगई 
है तब कही इन बे को ने दूर घटाई है | अब यह प्रयत्व किया जा 
रहा है कि सूद की दर और घटाई जाबे। भारतीय सहकारिता 
आन्दोलन की सबसे वड़ी कसी यह है कि समितियां ऋण को ह 


हर 
शव 
न 
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आल ली कर कक 
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उचित समय पर नहीं दे पाती ओर बहुत सा रुपया वाक़ी रह 
जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि सदस्य अशिक्षित है, 
सहकारिता के सिद्धान्तो का उन्हे ज्ञान नही है, ओर कभी फसल 
के नष्ट हो जाने के कारण भी वे क्वज को अदा नहीं कर पाते । 
यदि फसल के नष्ट हो जाने से समितिया अपना ऋण नदी दे 
पाती तो उन्हे अधिक समय दे दिया जाता है। जब कोई समिति 
अपना ऋण नही देती तो बेक जहा तक हो सकता हे. रुपया 
बसूल करता है | यदि रुपया किसी भी प्रकार बसूल नही होता तव 
बक रजिस्ट्रार से समिति को तोड देने के लिये कहता है अथवा 
अदालत से डिगरी कराता है। 


जब कि ससितिया बेक को ऋण का रुपया चुकाती है उस 
समय बे क के पास आवश्यकता से अधिक रुपया जमा हो जाता 
है। यह स्थिति वर्ष से दो से चार महीने तक रहती है। इस 
समय बे क प्रांतीय ब को मे रुपया जमा कर देते है, जहा प्रातीय 
बे क नहीं है वहा रुपया इम्पीरियल बेक मे जमा कर दिया जाता 
है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बेक के पास कुछ रुपया स्थायी रूप 
से अधिक होता है जो समितियों को ऋण देने मे नही लगाया 
जा सकता यह कोप प्रांतीय बंक मे अधिक समय के लिये जमा 
कर दिया जाता है, अथवा दूस्टो_सिक्‍यूरिटी मे लगा दिया जाता 
है। इस समय सैन्ट्ल बोको की नीति यह है कि बह आव- 
श्यकता से अधिक डिपाजिट नहीं लेना चाहते इस कारण 
डिपाज़िट पर सूद की दर बहुत घटा दी गई है। 


| 


श्श्प भारताय सहकारिता आन्दोलन 
साधारण रक्षित कोप के अतिरिक्त कोइ कोइ सेन्ट्ल वे क, इमा- 
रत, बद्ठा खाता, तथा लाभ हानि सन्तुलन के लिये विशेष कोप 
जमा करते है। रक्षित कोप का रुपया या तो सिक्‍्यूरिटी से या 
प्रान्तीय बक से लगा दिया जाता है, अथवा वह वेक में ही रदता 
है ओर कायशील पूँजी की द्द्धि करता है । 


सेन्ट्ल बेको की सूद की दर सिन्न भिन्न ग्रान्तों मे भिन्न है । 
किन्तु डिपाजिट पर सूद की दर, तथा प्रारम्भिक समितियों से जो 
सूद्‌ लिया जाता है उससे, २ से ५ प्रति शत का अन्तर रहता है | 
विहार, उड़ीसा, संयुक्तप्रात, सध्यप्रान्त, तथा ग्वालियर में यह 
अन्तर ४ से ४ प्रति शव तक होता है । किन्तु अन्य प्रान्तो मे 
केवल दो या तीन गश्रति शत है। जिन वैक्ों का लेन देव कम 
होता है, उनका प्रबन्ध व्यय अपेक्ताकृति अधिक होने के कारण 
उन्हे सार्जिन अधिक रखना पडता है । कुछ प्रान्तो मे विशेष प्रकार 
की लेड टन्‍न्योर होने के कारण रुपया अधिक मारा जाता है, इस 
कारण भी सार्जिन अधिक रखना पड़ता है | 


संन्द्रल बेक अपने से संबन्धित समितियों की देख भाल रखते 
है, तथा उन पर अपना नियन्त्रण भी रखते है। इस काये के लिये 
कुछ कमचारी रखने पड़ते है। यह कमंचारी ऋण के प्राथना- 
पत्रो की जांच करते है और सम्पत्ति का लेखा तैयार करते है। 
जो ससितियां अपने पुराने ऋणको चुकाने के लिये अधिक समय 
मांगती है उन्तके आर्थनापन्नों के विषय से भी जाच करते है, और 


“ समिति को सदस्यो से रुपया बसूल कराने मे सहायक होते है। 
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सं 


कही कही ऐसी बुरी रिवांज़ पड़ गई है कि सैन्ट्ल बे क के कर्मचारी 
ही सदस्यों से रुपया बसूल कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति से सदस्य 
समिति को कुछ नहीं समझता ओर समिति का कोई प्रभाव नहीं 
रहता । किसी किसी प्रांत से यह कमेचारी समितियों का हिसाव 
रखते हैं, तथा वार्पिक सभा का आयोजन भी करते है । जद्दां नई 
समितियों की स्थापना करने के लिये सहकारी विभाग विशेष कमे- 
चारी नियुक्त नहीं करता वां यह कमंचारी नवीन समितियों 
की स्थापना भी करते है । इसके अतिरिक्त यह लोग सहकारिता 
संब धी प्रचार कार्य भी करते है | किन्तु अब इनमे से कुछ कार्य 
प्रांतीय इंस्टिदयूट करने लगी है। कुछ प्रान्तोसे समितियों की देख 


सकल रह जा # 


भाल का काय सुपरवाइजिंग यूनियनस फो दिया गया 

सेन्‍न्द्ल बको का आय व्यय निरीक्षण सरकार द्वारा वियुक्त 
आय व्यय निरीक्षकों के द्वारा होता है । यह आय-व्यय निरीक्षक 
हिराव की जांच के अतिरिक्त न वसूल हुए रुपय्रे के बिघ्य से भी 
जांच करते हैं तथा सेन्ट्रल बंको की आर्थिक ग्थिति को भो देगने 
है। रजिस्टार कुछ प्रश्व निश्चित करता ८ लिनका उसचर सथा 
प्याय व्यय निरीक्षक की रिपोट रजिम्दार के पास जाती £ । 
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निरीक्षण कर पाते है प्रत्येक बे क वार्षिक बेलेस शीट तैयार करके 

उसको आय-व्यय निरीक्षक की रिपोर्ट के सहित रजिस्ट्रार तथा हिस्से 
दारोके पास भेजताहे । बेलेस शीट (लेनी देनीका लेखा) के अति- 
रिक्त प्रत्येक बेक को लाभ और ह्वानि का व्योरा, तथा आमदनी 
और खचका व्योरा भी सरकार को भेजना पड़ताहै । सैन्ट्ल बेक 
रजिस्ट्रार को तिमाहदी रिपोर्ट भेजते है जिसमे उनकी आर्थिक 
स्थिति का ब्योरा रहता है । सैन्दल बैक अधिकतर अपनी 
शाखाए' नही खोलते, किन्तु उन सैन्ट्ल बैंको को जिनका क्षेत्र 
बहुत बड़ा है, तथा उनसे सम्बन्धित समितियों की संख्या अधिक 
है, शाखाए' खोलने की आज्ञा दे दी गई है । 


आपउ्वा परिच्छेद 
प्रान्तीय बेंक 


सहकारिता आन्दोलन के ऋरमशः देश से फैलने पर यह बात 
अनुभव होने लगी कि यद्यपि सैन्ट्ल बेंक सहकारी समितियों का 
निरीक्षण तथा उनकी देख भाल करने मे रजिस्ट्रार का हाथ तो 
बेंटाते है, किन्तु आन्दोलन मे जितनी पूँजी की आवश्यकता होती 
है उसका उचित प्रवन्ध नद्दी कर सकते | इसके अतिरिक्त सैन्ट्ल 
बेको का नियन्त्रण तथा उनके छारा साख समितिग्रों की पूँजी 
की आवश्यकताओं का उचित प्रवन्ध करने के लिये भी प्रांतीय 
बेको की आवश्यकता प्रतीत हुई। सेकलेगन कमेटी (जो कि 
१६१४ में सहकारिता आन्दोलन की जांच के लिये विठलाई गई 
थी) ने प्रत्येक प्रांत मे प्रांतीय बेंक स्पापित करने की आवश्यकता 
बतलाई । वास्तव में सेन्ट्ल वको का आपस से सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिये एक ऐसी संस्था की अत्यन्त आवश्यकता थी। 


बे पु है: “5 
था आर साथ हा उसका बहुत सा समय इस काय से लग जाना 
गज सन्दल 8 पल ४, स््रायप्यफ गया ि 
था। छुझ सनन्‍्दृल दक्क एस थ जा अपना शावश्यझता से प्रविक 


शक 


मल. ० प्थावता नमक) पित अनिल लक- न का स् ट्रडी सका दा के ब्््व्क जे 43० 
पूजा आक्यप्त्त कब छत थ झार हुद्ध झल का थे लिनकत 


श्श्र्‌ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 





यथेष्ट पंजी नहीं मित्रती थी, इस कारण ऐसे प्रान्तीय बको 
की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुईं जो पहले प्रकार के बेको की 
अतिरिक्त पँजी को जमा करे ओर दूसरे प्रकार के चेको को दे दे । 
इसके अतिरिक्त दृज्य बाजार ( 0क्‍0708ए 787 5०४ ) तथा सह- 
कारिता आन्दोलन के बीच मे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये भी 
प्रान्तीय बेकी की आवश्यकता प्रतीत हुई । 


भारतवर्ष से इस ससय १९ प्रान्तीय चेक है, ८ ब्रिटिश भारत 
में तथा ४ देशी राज्यो से | ब्रिटिश भारत से संयुक्त प्रान्त को 
छोड़कर सभी बड़े ग्रान्तो मे प्रान्तीय वेक है । देशी राज्यों से 
हेदराबाद तथा मैसूर आदि मे प्रान्तीय वैक है। 


यद्यपि इन बारह ग्रांतीय बेको का संगठन भिन्न है परन्तु इन 
का काय एकसा ही है। प्रान्तीय बेक्ो के संगठन के विषय मे दो 
बाते विचारने की है | एक तो यद्द कि प्रान्तीय वेको को भली 
भांति चलाने के लिये व्यापारिक बुद्धि, तथा बैकिग की योग्यता 
चाहिये, इस कारण बंक के डायरेक्टर व्यवसायी होने चाहिये। 
किन्ठु व्यापारियों तथा व्यवसायियों को बेक के बोडे आफ-डाय- 
रैक्टस से प्रधानता देने से हो सकता है कि सहकारिता के हितो 
की रक्षा न होसके । अस्तु, होना यह चाहिये कि डायरेक्टरो 
में सहकारिता वादियो का तो प्रधान्य हो किन्तु कुछ ऐसे 
व्यापारों अथवा बेकिंग को समझने वाले लोगो को मी ले लिया 
जावे कि जिससे व॑ क काय सुचारु रूप से चलता रहे । यह तो 


प्रान्तीय बेक १३३ 
हुई सिद्धान्त की बात | अब यह देखना यह है कि हमारे प्रान्तीय 
बे कों का संगठन कैसा है । 

अधिकतर ग्रान्तीय बे क सिश्रित ढंग के है, अथात्त साधारण 
सभा तथा बोड आफ डायरेक्टरस दोनो ही मे हिस्सेदारों 
सहकारी समितियो, तथा सेन्टल बंको के प्रतिनिधि रहते हैं। 
मेकलेगन कमेटी के बठने से पहिले ही, बस्व॒ई, मद्रास, तथा 
बर्मा से ऐसे बे क स्थापित होचुके थे कि जो नियमानुसार तो 
प्रान्तीय बक नहीं थे ,किन्तु प्रान्तीय बे को का काय करते थे। 
यह ब क हिस्सेदार व्यक्तियों के थे और सेन्ट्ल ब क, तथा आ्रर- 
स्मिक सहकारो समितियों को पूंजी देते थे। 


समेकलेगन कमेटी ने मिश्रित प्रान्तीय बक स्थापित करने की 
राय दी थी इस कारण अधिकतर प्रांतीय बेको ने अपना संगठन 
वैसा ही बना लिया है | ' किन्तु पंजाव और ब'गाल के प्रान्यीय 
वे को मे व्यक्ति हिस्सेदार नही हो सकते,केवल सेन्टल व के और 
सहकारी समितियां ही उन्तकी हिस्सेदार हो सकती है । इनके 
अतिरिक्त ओर सब ब क मिश्रित ब क है । 


यह तो पहले ही कहा जाचुका है कि ग्रान्तीय व क सेन्ट्ल 
बे को के अभिसावक का कारय करता है | सहकारिता आन्दोलन 
का द्रव्य-बाज़ार से निकट सम्बन्ध स्थापित हो जावे इसके लिये 
आवश्यक है कि सहकारी सैन्ट्ल व क बाहरी वे को से प्रान्तीय 
बोक के द्वारा काम करे । यद्यपि प्रत्येक प्रान्त मे यह सिद्धान्त 
मान्य है, किन्तु सब प्रान्तो से इसके अनुसार काये नहीं होता | 


१३७ भारतीय असहकारिता आन्दीलन 


उदाहरण के लिये पंजाब, ब गाल, और मद्रास मे सैन्दूल व क 
सीधे इम्पीरियल बेक से सम्बन्ध रख सकते है। किन्तु चन्चई 
में व केवल प्रान्तीय बे के से ही सम्बन्ध रख सकते है। इसके 
अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रान्तीय बेक सैन्दल 
बेको को आपस मे एक दूसरे से ऋण न लेने दे, क्योकि इससे 
प्रान्तीय ब क सैन्ट्ल ब को का अनुशासन ठीक प्रकार से नहीं 
कर सकते | 

प्रान्तीय बे को को प्रारम्भिक समितियों से भी सीधा संवन्ध 
नहीं रखना चाहिये,केवल उनसे सेन्टूल-ब को के द्वारा ही सम्बन्ध 
रखना चाहिये । कुछ प्रान्तो मे प्रान्तोय बेक प्रारम्भिक समितियों 
से सन्‍्बन्ध नही रखते, किन्तु कुछ प्रांतीय बेक ऐसे भी है जो उन 
क्षेत्रो मे जहां कि सहकारी सेन्ट्ल बेक नहीं है, प्रारम्भिक 
समितियां को पंजी देते है । 

प्रातीय बेक अपनी कायशील पंजी के लिये सहकारी समि- 
तियो, सैन्दल बेको, और जनता पर निभेर रहते है । जब 
प्रान्वीय बेक सब साधारण से डिपाजिट खीकार करते है तो 
उन्हें जमा करने वालो को मांगने पर, देने के लिये नकद रुपया 
रखना पडता है। कुछ प्रान्तो मे प्रांतीय सरकारो ने नियस बना- 
कर कम से कम नक़द्‌ रुपया कितना रखना चाहिये यह निश्चित 
कर दिया है। किन्तु अन्य ग्रान्तों मे मेकलेगन कमेटी की सम्मति 
के अनुसार ही काय होता है । जितने दिनो के लिये ग्रातीय बोक 
को डिपाजिट मिलती है उससे अधिक के लिये वे ऋण नही 


ग्रान्तोय बेंक १३४ 
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मशपात कक ममपल विलत प अन पी जा आस कि मकर किला 
हेद्राबाद, बिहार, तथा मदरास प्रांतीय बेक अधिक से अधिक 
दो वर्ष के लिये डिपाजिट लेते हैं | सध्यप्रांत, बस्बई, तथा 
पंजाब के बेक अधिक से अधिक पांच वर्ष के लिये डिपाजिट 
लेते हैं। ब'गाल बैक तीन वर्ष तथा मैसूर थेंक अधिक से अधिक 
दस वर्ष के लिये जिपाज़िट लेते हैं| ऊपर लिखे हुए बे क कस 
से कम एक मास से लेकर १९ सास तक लिये डिपाजिट खीकार 
करते हैं। कुछ प्रांतीय बेक चालू खाता भी रखते हैं। पंजाब 
प्रांतीय बेक को छोड़ अन्य आआंतीय बेक साधारण बेकिंग भी 
करते हैं वे जनता की चालू जमा रखते हैं, हुंडियो का रुपया 
वसूल करते हैं, तथा अन्य काय करते हैं । 
बम्बई, मद्रास, तथा पंजाब प्रान्तीय बेको ने लम्बे समय 
के लिये डिबंचर% बेचे है। भारत सरकार ने इन डिबेचरो को 
टुस्टी सिक्यूरिटी मान लिया है । बस्बई ने £'८ लाख, मद्रास न 
२"१८ लाख, तथा पंजाब बंक ने पांच लाख रुपये के डिय नचर 
बेचे है। प्रान्तीय ब को के सामने भी कायशील पूँजी के बाहुल्य 
तथा कमी की समस्या उपस्थित रहती है। अस्तु, प्रान्तीय वेक 
जब कभी उनके पास कार्यशील पूँजी का बाहुलय होता है एक 
दूसरे को कर्जा देते हैं, जब पूँजो की कमी होती है तो अधिक 
सूद देकर डिपाजिट बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। 
प्रान्तीय बेंक का हिसाव सहकारिता विभाग को ज्ञांचना 
चाहिये, क्योकि सहकारिता एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार का यह 


डिबेचर वह रक्तम है जो कि कम्पनियां या बेक सच 
साधारण से लेती हैं ओर जिसके लिये ऋण पत्र दे देती है 
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मुख्य कार्य है। बहुत से प्रान्तो में रजिस्ट्रारो ने पेशेबर आडिटरो 
द्वारा प्रांतीय बेक के हिसाव का आय व्यय निरीक्षण करवाने 
की आज्ना दे दी है। किसी किसी प्रात मे पेशेवर आडिटरो द्वारा 
आटडिट हो जाने पर प्रॉन्‍्त का सहकारिता विभाग फिर आडिट 
करता है। आय-व्यय निरीक्षण के अतिरिक्त इन बेको को 
अपनी आर्थिक स्थिति का तिमाही लेखा रजिस्ट्रार के द्वारा अपनी 
ग्रांतीय सरकार को भेजना पड़ता है। प्रान्तीय सरकार उस पर 
अपना मत प्रकट करती है । प्रान्तीय बे क वर्ष के अंत से वोलेस- 
शीट भी तैयार करके छापता है। कुछ प्रान्तीय बेक छमाही 
बैलेस शीट तैयार करते है। 


. कुछ समय हुआ जबकि, “ अखिल भारतवर्षीय प्रान्तीय 
सहकारी बे के एशोसियेशन ” नामक संस्था को जन्म दिया गयां 
है। इस एशोसियेशन का मुख्य कार्य यह है कि वह प्रत्येक 
सदस्य बे क की कार्यशील पूँजी के बाहुल्‍य तथा कमी के आंकड़ो 
को जमा करे ओर सब सदस्यो की सूचना के लिये भेज दे,जिससे 
कि सदस्यों को यह ज्ञात हो जावे कि किस बंक को पजी की 
आवश्यकता है ओर कौन व क कर्ज दे सकता है। इसके कार्य 
के अतिरिक्त एशोसियेशन की बठक दो साल मे एक एक बार 
होती है जिससे व किग सम्बन्धी, तथा आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्नो 
पर विचार होता है । और जब कभी प्रांतीय बेको को सरकार 
का ध्यान किसी विशेष बात की ओर आकर्षित करना होता है 
'तो यही संस्था सरकार से लिखा पढ़ी करती है । 





प्रान्तीय बेक १३७ 
“5 कुछ ग्रान्तो मे प्रांतीय बेक अपने से सम्बन्धित सेन्‍्टरल 
बेको का नियन्त्रण करते हैं। इन प्रान्तो मे सैन्ट्ल बेक डिपाजिट 
पर कितना सूद देगे, तथा समितियों से क्रितना सूद लेगे, इसका 
नियन्त्रण प्रान्ती 4 बेको द्वारा होता है। कुछ प्रान्तो मे प्रान्तीय 
बेक सेन्ट्ल बेंकी से उनको आर्थिक स्थिति को जानने के लिये 
एक लेखा मांगते है। किन्तु अन्य ग्रान्तो मे आन्तोय बेक ऐसा 
कोई नियन्त्रण नही रखते । 


प्रत्येक प्रान्त मे प्रान्तीय बेको ने अपना सम्बन्ध इम्पीरियल 
बेक से स्थापित कर रक्‍्खा है और वे सिक्‍यूरिटी देकर नक़द्‌- 
साख ले लेते हैं। अभी तक इम्पीरियल बे क, प्रान्तीय बे को को 
सहकारी क्राग़ज% (०009०%09ए७ ]09]९॥ ) अपने नास 
करा कर उसकी जमानत पर ऋण दे देता था। किन्तु अभी 
कुछ दिनो से इम्पोरियल बे के ने अपनी नीति बदल दी है और 
वह सहकारी काराज की जमानत पर करे देना स्वीकार नहीं 
करता । इम्पीरियल ब के अब केवल गवनमेट आफ इण्डिया- 
प्रामिसरी नोट की सिक्‍यूरिटी पर ही सहकारी प्रान्तीय बोको 
को कर्जा देता है। प्रान्तीय बेक सैन्ट्ल बको की मौससी सांग 
को पूरी करने के लिये इस्पीरियल बे क से नकद साख लेते थे 
किन्तु अब जब कि इम्पीरियल वे क ने साख देना बन्द कर दिया 
£” # सहकारी क्वागज़ आर्थास्‌ वह ऋण पत्र जो कि सेन्टल वे क 


ग्रान्तीय व क को, तथा समितियां सेन्टल व को को कर्ज लेने पर 
लिख देती है । 
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है तब वे भी सैन्ट्ल बको की मौसमी मांग को पूरा करने मे 
असमर्थ है। इस नीति परिवर्तन का आन्दोलन पर क्या अभाव 
पड़ेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता क्योकि यह परिवतेन 
अभी हाल मे हो हुआ है। प्रान्तोय वेको का रुपया एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेजने के लिये सरकार कोई फीस नही लेती । 
सहकारा प्रान्ताय बका तथा हइम्पारयरू बंक का 
सम्बन्ध-सेन्टल व किंग इनकायरी कमेटी के सामने सी यह 
प्रश्न आया था। सहकारिता आन्दोलन मे लगे हुए कार्यकर्ताओं 
इम्पीरियल -ब क की इस विपय मे कड़ी आलोचना की । 
सैन्टूल बोकिंग इनकायरी कमेटी ने इस प्रश्न पर अपना मत 
निम्न लिखित शब्दो से दिया है। “ इस्पीरियल बैक ने सहकारी 
बेको को पंजी देने के सम्बन्ध मे अपनी नीति से विशेष परिवतेन 
कर दिया है | इम्पीरियल बेक जिस प्रकार पहले सहकारी बेको 
को सहायता पहुंचाता था उस अरकार अब सहायता पहुँचाने को 
तैयार नही है” [कमेटी के सामने इम्पीरियल बैक के प्रतिनिधियों 
ने गवाही देते समय इस बात पर विशेष जोर दिया कि सहकारी 
बेको को चल पेजी (4070 १68४०प ०७5 ) के लिये इम्पीरियल 
वंक पर अवलम्बित न रहना चाहिये, उन्हे चल पेंजी का प्रबन्ध 
स्वयं करना चाहिये। क्योकि संकट के समय इस्पीरियल बैक 
को भी कठिनाई उपस्थित हो सकती है । “इसके अतिरक्त इस्पी 
रियल बंक के अधिकारीवर्ग ने कह्दा कि सहकारी कागज़ की 
जमानत का मूल्य प्रारंभिक सहकारी साख समितियो की आर्थिक 
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स्थिति पर ही अवलंबित है । किन्तु सहकारी साख समितियों की 
आर्थिक दशा अत्यन्त हीन है इस कारण यह जमानत ग्रथस 
श्रेणी की ज़मानत नही है | इसका विचार न करके यदि इम्पीरियल 
बैक समितियों के प्रो-नोट की जमानत पर ऋण दे दे तो ऋणके न 
चुकाये जाने पर बेक के लिये यह आवश्यक हो जावेगा कि बे क 
समितियों के सदस्यो को भूमि को बेचदे, जो कि न तो उचित ही 
होगा और न व्यवह्ारिक ही होगा । 


४ इसके विपरीत, सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए 
कार्यकर्ताओं का मत है कि ग्रामीण साख समितियों के प्रो-नोट 
से अधिक सुरक्षित जमानत ओर दूसरी हो ही नहीं सकती । 
क्योकि सदस्यों का दायित्व अपरिमित है । साधारणत: ग्रांतीय 
बैंक तथा सैन्दू्ल बक अच्छी सहकारी समितियों के प्रो-नोट 
इम्पीरियल बेक के पास जमानत के रूप मे रखते है । इस कारण 
यह कहना ग़लत है कि रुपया बसूल करेंने के लिये भूमि को 
बेचने की आवश्यकता होगी। चलन पजी के विषय मे उन लोगो 
का यह कहना है कि यदि प्रान्तीय सहकारी बेक चल पूंजी का 
प्रबन्ध स्वयं करेंगे तो कुछ रुपया बेकार पड़ा रहा करेगा, क्योंकि 
उसका उपयोग सबदा नहीं होता, इससे व्यय अधिक बढ़ेगा और 
लाभ बहुत कम होगा। जिसका फल यह होगा कि भविष्य मे सूद 
की दूर न घटाई जा सकेगी । उनका यह भी कहना है हि 
समितियों के प्रो-नोट पर इस्पीरियल वे क--७३ लाख से अधिक 
की साख नदी देता था, यह इस्पीरियल वे क के लिये कुछ अधिक 
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नही है, फिर जब कि इस्पीरियल ब के के पास सरकार बहुत सा 
रुपया बिना सूद लिये ही रखती है उस दशा मे इस्पीरियल बैक 
का यह कतेव्य हा जाता है कि बह सहकारिता 
आन्दोलन की सद्यायता करे” | सैन्ट्ल वो किग इनकायरी ऊमेटी 
ने इम्पीरियल ब के के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक- 
पिंत किया है ओर साथ ही इस बात पर जोर दिया है. जहा तक 
हो सऊे इस्पीरियल बक को आन्दोलन की सहायता करना 
चाहिये । 








इसके अतिरिक्त सहकारिता ,आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को 
इम्पीरियल व क के विरुद्ध एक शिकायत यह भी थी कि इम्पी 
रियल व क सहकारी बंको का रुपया सहकारिता के कार्य के 
लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना फीस नही भेजना चाहता | 
भारत सरकार का यह मत है कि जो रुपया सहकारिता 7 
आन्दोलन के उपयोग के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
भेजा जावे उस पर इम्पोरियल बक फीस ने यदि सहकारी 
बेक यह कह दे कि यह आन्दोलन के उपयोग के |लये 
इस्पीरियल बे क का कहना है कि यह न्यायोचित नही है कि 
अन्य व्यापारिक ब॑ को को यह सुबिधाये न दी जाबे और सह- 
कारी ब॑ को को यह सुविधा दीजाबे कि जिनको कर दाताओ 
के द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। इस पर सैन्टल बोकिग 
इनकायरी कभेटी ने अपना स्पष्ट मत दे दिया है कि सहकारी 
वे को का रुपया बिना फीस के भेजना अत्यन्त आवश्यक है हां, 
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जी रुपया कि सहकारी काये के लिये न भेजा जावे उस पर 
उतनी ही फीस लीजावे कि जितनी मिश्रित पूँजी वाले बेको से 
लीजाती है । 


प्राभ्नत पूजा वाले व्यापारक बक तथा सहकारा 
बैंकों की स्पधोः--समिश्रित पँजी वाले बे को तथा सहकारी बे को 
मे कोई अनुचित स्पधां नहीं है । वांस्तव से इन दोनो प्रकार के 
बको का काय क्षेत्र इतना भिन्न है कि अनुचित स्पर्धा का तो कोई 
प्रश्न ही नही उपस्थित होता | कुछ लोगो का ऐसा सत है कि 
सहकारी बे क सरकार की, सहायता पाकर डिपाज़िद आकर्षित 
करने मे अन्य बे को से अनुचित स्पर्धा कर रहे हैं। प्रान्तीय सहकारी 
बेक तथा सैन्‍्दूल ब को की डिपाज़िट रेट के आंकड़े देखने से ज्ञात 
' होता है कि सूद की दर मिश्रित पूँजी वाले बेको से अधिक नहीं 
है, इस कारण प्रतिस्पर्धा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।. 


सैन्टूल बकिग इनकायरी कमेदी के सामने गवाही देते हुए 
इस्पीरियल बे क के गवनेर ने कहा था| कि सहकारी बको को 
केवल सहकारिता आन्दोलन तक अपने कार्य की सीमा बना 
लेनी चाहिये ओर मिश्रित पँजी वाले बेको तथा अन्य ब्रेकिंग 
काय करने वालो से प्रतिद्वन्द्ता न करनी चाहिये। यद्यपि अभी 
तक सहकारी ब क केवल सहकारी बेकिंग में लगे हुए हैं किन्तु 
सहकारिता आन्दोलन से लगे हुए लोगो का यह मत है कि सह- 
कारी बको को सब प्रकार का कार्य करना चाहिये। इस्पीरियल 
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बंक के गवनेर का यद्द भी सतथा कि सहकारी व॑ को को व किंग 
का इतना ज्ञान नहीं होता कि वे चालू खाता, बिल, छुंडी तथा 
रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजने का 
काम कर सके | सहकारिता आन्दोलन के कार्यकर्ता इसको मानने 
के लिये तैयार नही है और सेन्ट्ल व किंग इनकायरी कमेटी ने 
भी अपनी सम्मति सहकारी बं को के पक्ष मे दी है । 

इस सम्बन्ध से एक प्रश्न चार बार उठाया जाता है कि सर- 
कार तथा सहकारिता आन्दोलन का क्या सम्बन्ध है । सिद्धांव की 
दृष्टि से तो सरकार का सहकारी विभाग केवल प्रचार तथा निरीक्षण 
कायके लिये ही उत्तरदायी है,किन्तु वास्तव मे सरकार का उत्तरदा- 
यित्व कुछ अधिक है| जब जब सहकारी बेकी को आर्थिक संकट 
का सामना करना पड़ा है तब तब सरकार ने सहकारी बेको को 
सहायता की है, इस कारण हृव्य बाजार से यह धारण बन 
गई है कि जब कभी इन बे को पर आर्थिक संकट आवेगा, सर- 
कार उनकी सहायता करेगी । इसी आश्वासन के कारण दृठ्य- 
बाजार में सहकारी बे को की प्रतिष्ठा तथा साख है । वास्तव मे 
वात भी ऐसी ही है। जब बर्मा तथा सध्य प्रान्त के प्रान्तीय 
बंको की आथिक स्थिति अत्यन्त डंबाडोल थी तब प्रान्तीय 
सरकारो ने उनकी सहायता की | 


वस्तु-स्थिति यह है कि सरकार किसी सहकारी बेक अथवा 
समिति के टूटने पर कोई आर्थिक जिम्मेदारी नही लेती है । 
सैन्ट्ल बे किंग इनक्कायरी कमेटी का मत है कि जब किसी विशेष 
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कारण वश इन बेको पर आर्थिक संकट आ जावे तो सरकार 
थोड़े समय के लिये सहायता दे दिया करे कित्तु यह सहायता 
साधारणतः न दी जावे। साधारणत:ः प्रान्तीय बंक यथेष्ठ पत्ञी 
आकर्षित करलेते हैं, किन्तु कभो कभी पजी की अधिक आवश्य- 
कता होती है । ऐसे समय पर प्रान्तीय सरकार को उन्हे ऋण दे 
देना चाहिये। ८ 


सेन्ट्ल बे किग इनकायरी कमेटी के सामने प्रांतीय सहकारी 
बेको ने अपनी निम्न लिखित मांगे पेश की थीं । हम 


(१) जो पंजी सम्बन्धी सुविधाएं इम्पीरिल् बेक अभी तक 
प्रान्तीय बेक्तो को देता आया है वह एक नियस बनाकर उसे देने 
के लिये वाधित किया जावे । एक वप से लेकर दो वष तक के 
लिये इस्पीरियल बे क, बेक रेट पर प्रान्तीय बैंको को उनके 
प्रोन्नोट पर ऋण दे, तथा किश्तों मे वसूल करले । एक वष 
से कमर के लिये प्रो-नोट पर बे क रेट से एक प्रति शत कम सूद 
पर ऋण दे । 

' (२) खेती बारी के लिये इम्पोरियल बेक प्रान्तीय सहकारी 
वे का को नकद साख दे तथा उनको ड/ंडियो (बिल्स) को भुनादे। 

(३) जहा इम्पीरियल बे क की ब्रांच नही है वहां सहकारी 
सेन्ट्ल बेक सरकारी खज़ाने का काम करे। 


(४) देश के अन्तरगत रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजने के लिये सरकारी खजाने अधिक सुविधाए' दे और 


१्छछ भारतीय “असहकारिता आन्दोलन 


देश के अन्तरगत विनिसय व्यापार सहकारी बेको के लिये उचित 
समझा जावे। 


(४) प्रांतीय बेक ग्रामीण क्षेत्रों मे खेती की उपज को सुरक्षित 
रखने के लिये अन्न भण्डार बनवाने की आवश्यकता सममते है। 
इसके बिना सहकारी विक्रय समितिया देश में स्थापित नहीं की 
जा सकती । इन भण्डारो के बनवाने के लिये सरकार प्रान्तीय 
बेको को सूद पर पूजी दे । 


(६) यदि सहकारी समतियां अपनी पंजी सरकारी ऋण मे 
अथवा भूमि बन्धक बेंकों के डिबेन्चर खरीदने मे लगावें तो 
उनकी आय पर इनकम टेक्स न लिया जावे | 


सैन्ट्ल बेकिंग इनक्कायरी कमेटी ने पद्दिली दो मांगो के विषय 
मे जो सम्मति दी है वह तो पहिले ही लिखी जा चुकी है किन्तु 
इस्पीरियल बेक से तो सहकारिता आन्दोलन का सम्बन्ध तभी 
तक रहा जब तक रिजव बेक स्थापित नहीं हुआ था । रिजब 
बेक के स्थापित होने पर तो सहकारिता आन्दोलन का सीधा 
सम्बन्ध रिजञबे बेक से हो गया हैं । इस लिये यह जानना 
आवश्यक है कि रिजवे, बेक का सहकारिता आन्दोलन के प्रति 
क्या कतेव्य होगा | कमेटी के मतानुसार रिजबे बौक, प्रान्तीय 
सहकारो बेको को निन्‍न लिखित सुविधाए' दे। 


(१) प्रान्तीय बेक भी अन्य बेको के साथ सदस्य-बैक बना 
लिये जावे, और उन्हे भी हंंडी सुनाने की सुविधा दी जावे | 


प्रान्तीय बेक १४४ 


ब्ंखिजज-ज--+ञ्ततततत+ 
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(२) प्रान्तीय बैंको को खेती-बारी की मौसमी पूँजी की 
आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता 
होती है इस बात को ध्यान मे रखते हुए रिज़ब बेक को यह 
अधिकार दिया जावे कि वह प्रान्तीय बंको की ६० दिन में 
चुकने वाली हुंडियो को भुनादे, जिससे कि प्रान्तीय बेक आवश्य* 
कता के समय किसानो की साग को पूरा कर सकें । 


3२७० ४ 
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५. रिज़र्व बंक को यह भी अधिकार दिया जाना चाहिये कि 
बह प्रान्तीय बे को को सहकारो कागज की साख पर ऋण दे 
सके। साथ ही यह अधिकार भी दोनां चाहिये कि वह चल 
पदाथ, सौदागरो सामान, तथा गोदामी की रसीद की जमानत पर 
ऋण दे सके । 


कऊँमेंटी की संस्मति से यदि सहकारी बेको को खजाने का 
काम दे दिया जाबे तो सम्भवतः उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जावेगी। 
किन्तु बतेमान स्थिति मे सहकारो बं को को आन्दोलन सम्बन्धी 
काये के अतिरिक्त और कुछ भो न करना चाहिये नहीं तो उनकी 
शक्ति बट जावेगी। कमेटी ने यह भी शिफारिश की है कि 
प्रान्दीय बेको को गोदासो के बनवाने के लिये कम सूद पर 
रुपया दिया जावे । 


अब केवल एक सांग शेष रहती है-- कि सहकारी 
समितियों को इनकम टेक्स से मुक्त कर दिया जावे । सहकारी 
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समितियों का लाभ इनकम-टेक्स से मुक्त है, किन्तु सुपरटेक्स 
से मुक्त नही है । कमेटी की राय मे लाभ सुपर टेक्स से भो मुक्त 
कर देना चाहिये | गवरनेमेट सिक्‍यूरिटी तथा भूमि बन्धक चैंक 

के डिबैन्चरों मे जो रुपया लगाया जावे उसकी आय पर जो टेक्स 
लिया जाता है वह भी न लिया जाबे, किन्तु यह उतने ही रुपये 

की आय पर छोड़ा जावेगा कि जितना रुपया रक्षित कोष, तथा 
चल पूजी के लिये गवर्नमेन्ट सिक्यूरिटों तथा भूसि वन्धक बे को 

मे लगाना नियमानुसार सहकारी समितियों तथा बको को 
आवश्यक है । 





नवां परिच्छेद 
सहकारी भूमि बंधक बेंक 

यह तो पहिले ही कहा जा चुका है कि किसान को साधारण 
खेती बारी के कारबार को चलाने के लिये थोड़े समय के लिये 
ऋण की आवश्यकता पड़ती है | इसके अन्तर्गत वह सभी ऋण 
आजावेगा जो कि पशु, बीज, खाद, हल तथा अन्य यन्त्र 
खरीदने के लिये, लगान देने के लिये, तथा अपने कुट्ठम्ब के पालन 
के लिये लिया जाता है । इसके अतिरिक्त किसान को पुराने ऋण 
को चुकाने के लिये, भूमि की चकबन्दी करने, उसको उप- 
जाऊ बनाने के लिये, कूआं खोदने के लिये तथा क्रीमती यन्त्र 
खरीदने को अधिक समय के लिये ऋण चाहिये । 


आम्य सहकारी साख समितियां किसानो को थोड़े समय के 
लिये ऋण देती है । आरम्भ मे जब कि सहकारिता 
आन्दोलन का श्री गणेश हुआ था उस समय लोगो की यह 
धारणा थी कि साख समितियां अधिक समय के लिये भी ऋण 
दे सकेगी। यह केवल धारणा ही नही थी वरन साख समि- 
तियो ने अधिक समय के लिये ऋण दिया ओर अब भी देती 
है | किन्तु एक तो साख समितियों के पास इतनी पँजी नहीं थी 
कि वे सद्स्यो के पुराने ऋण चुका सके ओर न ऐसा उनके हित 
से ठीक ही था, इस कारण साख समितियां अधिक समय के 
लिये ऋण बहुत कम देती है। अधिकतर प्रन्तीय बेकिंग इन- 
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_क्वायरी कमेटियों की यह सम्मति है कि स्थिर- सम्पत्ति को वन्‍्धक 
रख कर अधिक समय के लिये ऋण देना ग्रामीय साख 
समितियों के लिये ठोक नहीं है। एक तो साख समितियों 
की स्थिर सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देने से व्यक्तिगत 
साख के महत्व का विस्मरण हो जाने की सम्भावना है, जो 
कि सहकारिता के सिद्धातो के विरुद्ध है। सहकारी साख समि- 
तियां तो केवल व्यक्तिगत साख पर ही ऋण देती हैं । दूसरा 
कारण यह है कि सेन्ट्ल बेक तथा ग्रामीय साख समितियों में 
डिपाज़िट थोड़े समय के लिये होती है अर्तु, थोड़े समय के 
लिये जमा किये हुये रुपये से अधिक समय के लिये ऋण देना 
जोखिम से खाली नही है तथा यह बेकिंग के सिद्धान्त के भी 
विरुद्ध है । तीसरे अधिक समय के लिये ऋण देने मे सम्पत्ति 
की जमानत लेते समय उस के मूल्य को आंकने तथा 
उसके खासित्व के विपय में जांच करने के लिये 
अनुभवी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियो की आवश्यकता 
होगी जो कि श्रामीय समितियों के पास नहीं है । इसके 
अतिरिक्त एक कठिनाई यह भी है कि भूमि वबन्धक रखने पर 
उसके सम्बन्ध के कागज आमोय समितियों के पास रखने से 
जोखिम है, और अन्तिम सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थिति 
होगी कि सद॒स्यो के ऋण न चुकाने पर समिति की पेंजी फंस 
जावेगी और समिति को सदस्य के विरुद्ध डिगयरी करा कर उस « 


भूमि को नीलाम करवाना होगा | यह सब कानूनी काम समिति 
सफलता पूवक नहीं कर सकेगी | है 
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केवल प्रान्तोय बोकिग इनक्रायरी कमेटियों की ही यह राय 
नहीं है| कि समितियां भूमि बन्चक रखकर अधिक समय के लिये 
ऋषण न दे, वरन सेन्‍्ट्ल वे किंग इनकायरी कमेटी के सामने 
गवाही देते हुए प्रान्तोय व॑ को के प्रतिनिधियों ने भी ण्द्दो सम्मति 
दी थधी। 





यदि प्रान्तीय वे किंग इनकफायरी कमेटिया को रिपोर्ट का 
अध्ययन किया जाब तो ज्ञात होगा कि प्रान्तीय सदकारी वें क, 
सैन्दूल व क, तथा साख समितिया, किसान के पुराने ऋण को 
चुकाने से असमर्थ है। यहा दस प्रान्तीय थे किंस उनकायरी 
कमेटियों की अपने अपने प्रान्तों के विषय से सम्भगात 
लिखने ६ । 


आालाम--यथपि छद्ध झाण अधिफ समय के लिये दिया 


4 


कक 


जाना है किन्तु थोट़े समय के लिये जसा किये हए रूपये से 
प्प्र्थि हि घ्य रू लि है /72288 हर कप्॑र हु ४१5; बिक जिस ठ़ अडन्क शगह+ भा 
बंधक खतधय सा लिये आर्य उसा साथ सम वरद्े सदन, 
ज्ञता €। 
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ऋण , लम्बे समय के लिये नहीं दिया जा सकता । यह ऋण 
दो साल से लेकर दस साल तक के लिये दिया जाता है | विहार 
डड़ीसा कमेटी की राय से ऋण कमसे कस पांच साल के लिये 
देना चाहिये। कमेटी की यह भी राय है कि सहकारी साख समि- 
तियां कभी भी सफलता पूर्वक इस समस्या को हल न कर सकेंगी। 
_बम्बई--बम्बई ग्रान्त मे समितियां सदस्यकी ७४५० रुपये तक 
पुराना क्रर्ज चुकाने के लिये ऋण देती हैं, किन्तु बहुत थोड़ी 
समितियां ही यह सुबिधा प्रदान करती है । 
बर्मा--बर्मा मे चार वर्षों के लिये ऋण दिया जाता है । 


भध्यप्रान्त-- मध्य प्रान्त मे साख समितियों ने सदस्यों के 
पुराने ऋण को चुका देने का प्रयत्न किया किन्तु सदस्यो से किशतें 
वसूल न की जा सकी । अब आन्दोलन की नीति यह है कि 
अधिक लम्बे समय के लिये ऋण न दिया जाबे। 

मद्रास--मदरास मे पांच वर्षों के लिये ऋण मिल सकता है 

पंंजाब--पंजाब मे सहकारी साख समितियां बहुत कम पुराने 


ऋण को चुकाने के लिये ऋण देती है, यह काये वहां सहकारी 
भूमि बन्धक बे के करते है। 
ऊपर लिखे हुये विवरण से यह स्पष्ट है कि सहकारी साख 
समितियां अधिक समय के लिये किसान को पज्ी नही देसकती। 
इसके लिये भूमि बन्धक ब॑ क अधिक उपयुक्त है। सेन्टल बेकिंग 
इनकायरी कमेंटी की भी यही सम्सिति है 
भूमि बन्धक वे क तीन अकार के होते है । (१) सहकारी 


सरकारी भूमि बन्धक बेंके 


० ्््ाा 
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(२) ग़ेर सहकारी, (३) अधे सहकारी | सहकारी भूमि बन्धक 
बेक के सदस्य ऋण लेने वाले होते है, बेक की पूँजी नहीं होती । 
जो भूमि बन्धक रखदी जातो है उसकी जमानत पर बन्धक बांड 
( १[०६2०2० ४0०7० ) बेचे जाते है और उनसे पजी प्राप्त 
की जाती है | यह बं के ल्ञाभ को लक्ष्य करके काये नहीं करते 
चरन सूद की द्र घटाने का प्रयत्न करते हैं । 
>गेर सहकारी भूमि बन्धक बेक मिश्रित पजी के होते है । 
जिस प्रकार कि अन्य व्यापारिक बेक लाभ को दृष्टि से स्थापित 
किये जाते है बेसे ही यह ब क भी हिस्सेदारों को सम्पत्ति होते है 
ओर लाम की दृष्टि से चलाये जाते हैं । किसान इत्यादि अपनी 
भूमि बन्धक रख कर उनसे ऋण लेते है | इस प्रकार के बोेक 
योरोपीय देशो मे सबत्र ही स्थापित किये गये है किन्तु राज्य उन 
पर नियन्त्रण रखता है कि जिससे वे ऋण लेने वालो को तंग न 
करें | अधे सहकारी भूमि बन्धक बे क न तो पूर्ण रूप से सह- 
कारी होते हैं ओर न ग़ेर सहकारी । 
भारतवषे में बड़े ज़मीदारों के लिये गेर सहकारी तथा 
किसानो के लिये सहकारी भूमि बन्धक बेक उपयुक्त होगे | कितु 
जो कुछ भी भूमि बन्धक बे के भारतवर्ष मे स्थापित किये गये है 
वे अध सहकारी हैं, कोई भी पूर्ण सहकारी नहीं कद्दा जा सकता। 
इस समय जो भी बे क कार्य कर रहे है वे परिमित दायित्व वाली 
संस्थायें है उनके स.. 7 अधिकतर ऋण लेने वाले ही होते है। 
किन्तु कुछ सदस्य ऐसे ५, ने लिये जाते हैं कि जो ऋण लेने वाले 
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नही होते । इन सदस्यो को बे क ऊे प्रवन्ध से सहायता पहुंचाने 
तथा पजी को आकर्षित करने के उद्य श्य से लिया जाता है | यह 
लोग ग्रांत के प्रसिद्ध व्यापारी होते हैं । क्रमशः ऐसे सदस्योक्रो हटा 
देने को नीति है कि जिससे बक पूर्ण रूप से सहकारी संस्था 
बन जावे । किन्तु यह बात सबो को खीकार करनी पड़ती है कि 
जिस प्रकार रेफीसन सहकारी समितियों मे सदस्यों का समिति 
के कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध होता है वैसा इन बोकों मे 
नही होता । 

“१६२६ से रजिस्ट्रार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव द्वारा भूमि ब'धक 
बे को की एक योजना तैयार की थी, वह इस प्रकार है । 

ब॑ के के उद्य श्य--(१) किसानो की भूसि तथा मकानों को 

छुट्दाना, (२) खेती की भूमि तथा खेती बारी के धन्धे की उन्नति 
करना तथा किसानो के सकानो को बनवाना, (३ ) पुराने ऋण 
को चुकाना, (४) भूमि खरीदने के लिये रुपया देना । 

भूमि बंधक व क का काये क्षेत्र छोटा होना चाहिये, किन्तु इतना 
छोटा भी न हो कि उसका ठीक प्रबन्ध न होसके | यह नियम न 
बनाया जाबे कि ऋण केवल साख समितियों को ही दिया 
जावेगा, हां यदि ऋण लेने वाला साख समिति का सदस्य हो तो 
उसके विषय मे समिति का मत ले लिया जावे, किन्तु समिति पर 
उस ऋण का कोई उत्तर-दायित्य न रहे । 

सदस्य की उसकी सम्पत्ति के मूल्य के आधे से अधिक 

ऋण नहीं दिया जासकता । प्रत्येक सदस्य को बेक का हिस्सा 
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खरीदना होगा कि जिससे बेफ़ के पास अपनी निज की पूँजी हो 
जावे और जिसकी जमानत पर बैक को वाहर से पूँजी सिल 
सके । ऋण लेने वाले के हिस्से का मूल्य जितना ऋण वह लेना 
चाहता है, उसका वीसवां हिस्सा होना चाहिये । प्रत्येक बक 
अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये एक रक्तम निश्चित करले 
जिससे अधिक ऋण किसी सी सदस्य को न दिया जावे । प्रान्त 
के सब भूमि वन्धक वे क अपना एक संगठन करे और एक 
केन्द्रीय संस्था स्थापित कीजाबे । केवल केन्द्रीय संस्था ही डित्रेंचर 
बेचे, प्रथक प्रथक भूसि वनन्‍्धक बेक डिब्रैचर न बेचे । 

शाही कृषि कमीशन ने भी रजिस्ट्रार सम्मेलन के प्रस्ताव का 
अलुसोदन किया हैं ओर उसकी सम्मति मे सहकारी भूमि बधक 
ध्धिक उपयक्त है । कृपि कमीशन के सामने यद्द प्रश्न उपस्थित 
किया गया था क्रि सरकार भूमि वन्धक वे क के डिवे चरा को 
खरीदे अथवा नहीं | कमोशन का सत है क्लि सरकार को इन 
बेको के डिब चरो पर सूद की गारंटी दे देना चादिय, और उन 
को टस्टी सिक्‍्ष्यूरिटी चना देना चाहिये | डिय घर केन्द्रीय 
संस्था चचे । कुछ वर्षा तक एक सरकारी कमचारी चेक छी 
प्रबन्ध कारिणी समिति से अवश्य रण्खा जाबे | 


४६८८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने कृषि कसीशन की रिपोट पर 


*) 


लक 
हमे 


ः कया | सस्मलत के क्ापि चदाधंतद का सससत दा खान- 


किया देगल एक बात पर सम्मेलन ने कृषि कमीरान से मन 
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छा 
प्रकट कियाथा | से जस्ट्रार सम्मलन ने यह प्रस्ताव पास जिया 
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कि सरकार को इन बेको के डिवेंचर खरीद कर तथा इनको 
ऋण देकर सहायता देनी चाहिये । 

इस समय कुछ भूमि बन्धक बेक भारतवर्ष के भिन्न भिन्न 
प्रांतो मे स्थापित किये गये है ओर उनका संगठन सहकारिता 
ऐक्ट के अनुसार हुआ है । पंजाब, मद्रास, बम्बई, आसाम, 
तथा बंगाल मे यह पाये जाते है| अन्य ग्रान्तो मे भूसि चन्‍्धक 
बैक नही है, किन्तु सब ग्रान्तो मे इन वेको के स्थापित करने का 
विचार हो रहा है:संयुक्त प्रान्त से तो एक स्थापित भी होगया है। 
किन्तु अभी तक रजिस्ट्रार सम्मेलन की बनाई हुई योजना कारये 
रूप मे परिणित नही होसकी है। कारण यह है कि जो भी भूमि 

धक ब क स्थापित किये गये है वे इस योजना के पू्वा ही 

स्थापित किये जाचुके थे । 

अब हम भिन्न भिन्न प्रान्तो के भूसि बन्धक बे को के विषय 
से यहां कुछ लिखेगे । 

पंजाब--पंजाब मे १२ भूमि बन्धक बेक है| मियावली तथा 
रंग बेको के अतिरिक्त और सब वेक एक एक तहसील मे 
कारय करते है। केवल वे दोनो बैक जिलो मे कार्य करते है। इन 
बको के सदस्य साख समितियों के अतिरिक्त बे ही लोग हो 
सकते है जो कि भूमि के स्वामी है। किसी भी सदस्य को मूसि 
की मालगुजारी के तीस गुने से अधिक ऋण नहीं दिया जा 
सकता | तीन कासो के लिये ऋण दिया जाता है । पुराने ऋण 
को चुकाने के लिये, भूमि को छुड़ाने के लिये, तथा भूमि के 
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सुधार के लिये । १६३० से लगभग एक-तिहाई कज्जेदारों ने अपनी 
किश्ते नहीं चुकाई थी। अब सहकारिता विभाग ने निश्चय किया हे 
कि अधिक से अधिक एक सदस्य को केवल ४०००) रु० ही दिये 
जाबे, किन्तु केवल चार बैको ने इस नीति को स्वीकार किया है । 
सात बेको ने यह रक्तम १०,००० और एक बेक 
ने १४,००० निश्चित को है । कुछ बे को मे डायरेक्टर स्वयं ऋण 
खूब ले लेते हैं तथा अपने संबन्धियो को उनकी हेसियत से 
अधिक ऋण दे देते है, जिसका फल यह होता है कि बेक 
को हानि हो जाती है | इस कारण पांच बे क तो डायरेक्टरो को 
ऋण देते दी नही ओर केवल एक मे बिना किसी रीक टोऋक के 
डायरैक्टरो को ऋण दिया जा सकता है । बाकी ६ बेको में 
डायरेक्टरो को तभी ऋण दिया जा सकता है कि जब दो-तिहाई 
डायरेक्टर उपस्थित हो और सब ऋण देने को राजी हो, ओर 
सरकारी सदस्य लिखित स्वीकृति दे दे । 

इन बेको की कार्यशील पूँजी का बहुत बड़ा भाग सरकार ने 
ऋगण स्वरूप दिया है । प्रान्तीय बेको ने पाच लाख रुपये के डिबे चर 
बेचे है। प्रान्तीय सरकार ने २४ वर्ष के लिये उनकी अदायगी 
की गारंटी दी है । यह आशा की जाती है कि आगे गारंटी की 
आवश्यकता न पड़ेगी । ु 

सद्रास--मद्रास मे भूमि बन्धक वे को का क्षेत्र बहुत: 
छोटा होता है। एक बे क कुछ गांवो के, समूह से ही कार्य % 
है | बे को का कार्य क्षेत्र इस कारण इतना छोटा रक्खा «, 
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जिससे कारये कर्ता भूमि की भमली भांति जाच कर सके और 
अवेतनिक डायरेक्टर गांवो मे जाकर देख सके कि वे क के कमे- 
चारियो की रिपोट ठीक है अथवा नहीं। मद्रास से यह बक 
अपने हिस्से की पूंजी का केवल आठ गुना या दस गुना ऋण 
बाहर से ले सकते है । को 


आर0भ्भ मे यद योजना थी कि यह बेक डिबेचर वेचकर 
काय शोल पजो इकट्ठी करेगे । सरकार ने यह खीकार कर लिया 
था कि जितने मूल्य के डिबंचर बेक बेच लेवेगे उतने द्वी मूल्य 
के सरकार ले लेगी । बेक दिये हुए ऋण पर ६ फी सदी सूद लेते 
है। जो ऋण ६ फी सदी सूद्‌ पर दिया जाता है बह सवा सोलह 
बे के लिये होता है क्योकि दिये हुये ऋण का १२ फी सदी प्रति 
बपे वसूल कर लेने से सवा सोलह व मे सूद सहित ऋण चुक 
जाता है। किन्तु सब बेको ने इस ढंग को स्वीकार नही किया है। 
कतिपय बेक अति वप कुछ फी सदी असल का, और बचे हुए 
अंश पर सूद लेते है । 

ऋण देने का ढंग यह है कि सदस्य ग्राथना पत्र देता है। 
बैक उसकी भूमि का मूल्य अंकवाता है तथा उसका क़ानूनी 
अधिकार देखता है । ऋण की क्यो आवश्यकता है और उसके 
चुकाने की सदस्य मे योग्यता हे अथवा नही । इतनी जांच कर 
चुकने पर ऋण दिया जाता है । 

पिछले दिनो से इन ब को ने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया है 
ओर एक सदस्य को अधिक से अधिक ४०००) रू० देने का 
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निश्चय किया है| आरस्भ मे प्रत्येक बेक अपने डिबेचर प्रथक 
बेचता था जिससे बड़ी गड़बड़ रहती थी, इस कारण एक 
केन्द्रीय संस्था को जन्म दिया गया है कि जा सब ब को के लिये 
डिबेचर वेचेगी | प्रान्तीय बे क ने इसके डिब चर खरीदकर इन 
बेको को सहायता दी है तथा प्रान्तीय सरकार ने इन डिबेचरो 
पर जो कि अगले पांच वर्षो मे बेचे जाबेगे ६ प्रति शत सूद देने 
की गारंटी दी है । किन्तु सरकार अधिक से अधिक पचास लाख 
रुपये पर ही गारंटी देगी । यह निश्चय किया गया है कि सब्र 
भूमि बन्वक बेक अपने पास बन्धक रखी हुई भूमि को सैन्ट्ल 
बैक ( केन्द्रीय संस्था ) के नाम करद और सेन्ट्ल बैक डिबेचर 
निकाले । रजिस्ट्रार सरकार को ओर से ट्स्टी नियुक्त किया गया 
है कि वह देखे कि बोक डित्रे चर खरीदने वालो के प्रति अपना 
कतेव्य पालन करता है कि नहीं | मद्रास मे इस समय ४२ भूमि 
बंधक बे क काय कर रहे है । 

चम्बई--वम्बई से अभी हाल मे ही भूमि वंवक वेकों की 
स्थापना की गई है इस कारण यहां यह संख्या मे अधिक नही हैं। 
पूर्व खानदेश, धारवार, तथा भड़ीच, के जिलों मे वेको की स्था- 
पना हो चुकी है । जो उद्य श्य कि रजिस्ट्रार ने भूमि बन्धक बेकों 
के निधारित फिये है उन्ही कार्या के लिये क्नजा दिया जाता है । 

चेको के सदस्यों को जितना ऋण लेना होता हैं उसके पांच 
प्रति शत सूल्य के हिस्से उन्हे खरीदना पड़ते हैं. । बेक भूमि के 
मूल्य की आधी रकम तक ऋण देसकते हू । ऋण * 2० 


44 / । 


| 


श्श्८ भारताय सहकारिता आन्दोलन 
दर्ष तक के लिये दिया जाता है। वेको की प्रवन्ध कमेटी में 
रजिस्ट्रार तथा आन्तीय सहकारी बैक के प्रतिनिधि रहते है । सर- 
कार ने ग्रारम्भिक काल से महकमा साल का एक एक आफिसर 
जत्येक बेक को दे दिया है जो कि भूमि के मूल्य को कूतता है। 





बज्ञाल--बड्जाल मे भी इन बेको की संख्या कम है । इस समय 
केवल दो बैक काय कररहे है । एक राजशाही जिले में दूसरा वाकर- 
गंज ज़िले मे । इन बेको का काय क्षेत्र भी छोटा है। जिन कार्यों 
के लिये ऋण दिया जाता है, वे लगभग वे ही है जो कि रजिस्ट्रार 
सम्मेलन ने निर्धारित किये थे। सदस्य को अपने हिस्सो के मूल्य 
का दस गुना ऋण मिल सकता है । ऋण एक वे से लेकर २० 
ब्ष तक के लिये दिया जाता है । 


आसाम--आसाम से पांच बेंक है। अधिक से अधिक ऋण 
सदस्य के हिम्सो के मूल्य से बीस गुना तथा भूमि के मूल्य का 
ख्राधा दिया जासकता है । जिन कार्यो के लिये ऋण दिया जाता 
है वे लगभग वहीं है जिनके लिये अन्य ग्रान्तो मे ऋण दिया 
जाता है। अधिक से अधिक २० वे के लिये ऋण दिया जाता 
है। ओर एक सदस्य को अधिक से अधिक १०,०००) रु० ही 
दिया ज्ञा सकता है। 


'7 सैन्द्ल बेकिंग इनकायरी कमेटी के सामने भूमि बन्धक 


ब्न्‍ को के सम्बन्ध मे निम्न लिखित प्रश्न उपस्थित थे ;-- 
(१) ऐसी कौन कौन सी आर्थिक आवश्यकताए' हैं जिनके 
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लिये किसान को अधिक लम्बे समय के लिये ऋण देना 
उचित है । 
(२) अधिक से अधिक ऋण कितने समय के लिये देना 
चाहिये और उसके चुकाये जाने का ढंग क्या होना चाहिये ? 


(३) भूमि बन्धक बे के अपनी कार्यशील पूँजी कैसे इकट्टठी 
करें। क्या हिस्से खरीदना आवश्यक माना जावे, उस दशा मे 
ऋण तथा हिस्सो के मूल्य का क्या अनुपात हो । यदि डिबे- 
चर बेच कर कायशील पूँजी इकट्ठा करना अभीष्ट हो तो अत्येक 
भूमि बन्धक को यह अधिकार दिया जावे, अथवा किसी एक 
केन्द्रीय संस्था को । यदि प्रत्येक भूमि बन्धक बोक को यह 
अधिकार न दिया जावे तो प्रान्तीय सहकारी बे क यह कार्य करे 
अथवा कोई प्रथक सेन्टूल भूमि वनन्‍्धक बे क इसके लिये स्थापिद 
किया जावे । 

(४) क्या भूमि बन्धक बे क साधारण बौकों तथा सर- 
कारी सेन्ट्ल बे को की भांति डिपाज़िट लें | यदि ले तो उसके 
लिये क्या शर्ते होनी चाहिये ? 

(४) जहां सरकारी साख समिति तथा भूमि वन्धक छेक 
एक ही स्थान पर हो वहां उनका क्या सन्वन्ध होना चाहिये ? 

(६) क्‍या सरकार इन वे को को आर्थिक सहायता दे? 
यदि दे तो किस अकार दे । वे को को ऋण देकर, थे को को टैक्स 
तथा फीस से मुक्त करके, डिबेंचरो के मूल तथा सूद की गारंटी 
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>>. ५ 
देकर, उनको टूस्टी सिक्‍यूरिटी बना कर अथवा डिवेचर 
सरीद कर । 
3 आि 

(७) क्या एक विशेष कानून बना कर इन वेको को यह 

अधिकार देना चाहिये कि वे बिना अदालत में गये हुये वन्‍्धक 
५ कप हर 

रखी हुई भूमि को बेच दे । 


सैन्टूल बे किंग इनकायरी कमेटी की यह सम्मति तो हम 
पूष ही लिख चुके है कि बड़े बडे जमीदारो के लिये तो व्यापा- 
रिक भूमि बन्धक बे क जो मिश्रित पजी वाले हो स्थापित किये 
जांय और किसानो के लिये सहकारी भूमि बन्धक बेक स्थापित 
किये जावे | इसके अतिरिक्त ऊपर लिखे प्रश्नों पर कमेटी की 
सम्मति नीचे लिखी जाती है । 
हु 2 है ' (१) कमेटी को राय से निम्न लिखित कार्यो के लिये ऋण 
देना चाहिये । 
(क) किसान की भूमि और मकान को छुड़ाने के लिये 
तथा पुराने ऋण को चुकाने के लिये । 
(ख) भूमि तथा खेती बारी के ढंग सुधारने के लिये तथा 
किसानो के मकान बनवाने के लिये । 


(ग) विशेष अवश्थाओ मे भूमि खरीदने के लिये । 


कितना ऋण ओर कितने समय के लिये दिया जाबे यह 
ऋण लेने वाले की क्षमता तथा जिस काय के लिये ऋण लिया 
जा रहा है, उस पर निर्भर होगा | रुपया पांच वर्ष से लेकर बीस 
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नीता 
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बपे के लिये दिया जावे | आगे चल कर तीस वर्ष के लिये भी 


रुपया दिया जा सकता है | कमेटी की सम्मति मे ५००० _रू० से 
अधिक एक सदस्य को न दिया जावे, सदस्य की भूमि का आधे 
से अधिक ऋण किसी भी दशा से न दिया जाबे | 


कमेटी की राय मे ऋण सूद सहित बराबर बराबर किश्तों 
से लिया जावे । जिससे कि एक निश्चित समय पर ऋण चुक 
जावे । इससे यह लाभ होगा कि किसान को लगभग उत्तनी ही 
किश्त देनी होगी जितना कि वह सहाजन को सूद देता है । किन्तु 
बेंको को ये अधिकार दे दिया जाबे कि यदि बे चाहे तो दूसरे ढंग 
से किश्ते बसूल कर सकते है। 


भूमि बन्धक बैंको की कार्यशील पूँजी, हिस्सा पूँजी, तथा 
डिवेचरो से प्राप्त की जानी चाहिये । हिस्सा पूजी दो प्रकार से प्राप्त 
की जासकती, एक तो आरम्भ मे हिस्सा बेच कर, दूसरे ऋण 
लेते समय दो हुई रक्तम में से पांच प्रति शत काट कर हिस्से का 
मूल्य वसूल करने से । किन्तु आरम्भ से काम चलाने के लिये 
जहां कही भी आवश्यकता हो प्रान्तीय सरकार बेको को विना 
सूद के रुपया दे दें ओर डिवेचर बिकने पर जो रुपया आवे उसमे 
से सरकार का रुपया दे दिया जावे । यह ध्यान से रखने की बात 
है कि पूँजी की यह व्यवस्था बैको के प्रारम्भिक काल मे ही उप- 
युक्त होगी । विशेषज्ञों का कथन है कि आगे चल कर इन बैकों 
को बहुत पूँजी की आवश्यकता होगी, उस ससय प्रान्तीय सर- 
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कारो को इन बेंको के हिस्से खरीद कर इनको सहायता पहुँचाना 
चाहिये । 

अधिकतर कायशील पेजी डिकचरो के द्वारा ही गग्राप्त हो 
सकती है । सैन्टल बेकिंग इनकायरी कमेटी के सामने गवाही देते 
हुए कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने कद्दा था कि वेको की 
जितनी हिस्सा पूँजी हो उससे पांच गुने डिवेंचर निकालना 
चाहिये | किन्तु कमेटी इससे सहमत नही है। कमेटी की राय 
मे बैक जितने मूल्य के डिवेंचर निकालना आवश्यक सममे 
निकाले किन्तु डिबेचरो का मूल्य भूमि बन्धक रख कर दिये हुए 
ऋण से अधिक न होना चाहिये। क्योकि उस भूमि की जमानत 
पर ही डिबेचर निकाले जाबेगे। डिबेचरो को सफलता पूवक 
बेचने के लिये सरकार द्वारा मूलधन की गारंटी दी जाने की 
आवश्यकता प्रतीत नही होती, हां सूद की गारंटी सरकार को 
अवश्य दे देना चाहिये । कमेटी की यह भी सम्प्ति है कि 
यदि सरकार को इस बात का संतोष हो जावे कि बैक ने डिबेचरो 
को चुकाने का अवंध कर लिया है तो इन डिबैचरो को ट्रस्टी 
सिक्‍्यूरिटी बना देना चाहिये । 

कमेटी की सम्मति हे कि डिबेचर एक केन्द्रीय संस्था 
( प्रान्तीय भूमि वच्क बेक ) निकाले, और जिला भूमि बंधक 
बेक उनको बेचे | जिला बेक बंधक को जमानत पर प्रान्तीय बेक 
से पूंजी ले ले और ग्रान्तीय बेक उस सिक्‍यूरिटी 'पर निभर हो 
कर डिबेचर निकाले। बेकिंग इनकायरी कमेटी की यह स्पष्ट 
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सम्मति है कि सहकारी साख समितियां, सहकारी सैन्ट्ल बेक, 
तथा प्रान्तीय सहकारी बेक थोड़े समय के लिये किसान को साख 
देने का प्रबंध करे ओर प्रान्तोय भूमि बंधक बेक, तथा ज़िला 
भूमि बंधक बेक अधिक समय के लिये साख दे। जहां सहकारी 
साख समिति तथा भूमि बन्धक बेक दोनो ही काये कर रहे हों 
वहां दोनो संखाओ को एक दूसरे से बिलकुल स्वतंत्र रहना 
चाहिये हां दोनो मे सहयोग होना आवश्यक है | यदि कोई साख 
समिति का सदस्य भूमि बंवक बेक से ऋण लेने के लिये प्रार्थना 
पत्र दे तो बेक समिति से उसऊे विपय से पूछ तांछ करनले, किन्तु 
समिति ऋण की जिम्मेदार न होगी । 


कमेटी, भूमि बंधक बेक के लिये बाहर की डिपाज़िट लेना 
उचित नहीं समझती | कारण यह है कि बेक को अधिक लम्बे 
समय के लिये ऋण देना पड़ता है अस्तु, डिपराजिट के रुपये से 
ऋचा देना बेक के लिये उचित न होगा । 

भूमि वधक बेको की सफलता के लिये सहकारिताबादी यह्‌ 

बे हे ५ शी अल. रु 
आवश्यक समभते है कि बकी को यह अधिकार दिया जावे कि 
वे बिना अदालत से गये अपना रुपया वसूल करने के लिये वंधक 
रक्‍्खी हुई सूमि जब्त करले ओर बेच दें । अधिकतर प्रान्तोय 
बेकिंग इनक्कायरी कमेटियो ने इस सांग का विरोध क्रिया है| उन 
का कहना है कि जब वेक इस अधिकार का उपयोग करेंगे तब 
उनके विरुद्ध जनता से विरोधी वातावरण तैयार हो जावेगा। 
पे विरो ५ च्े कल 

दूसरा कारण उनके विरोध का यह है कि यदि वेको को यह अधि- 
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कार दे दिया गया तो वे ऋण देते समय भूमि की भत्नी भांति 
जांच पड़ताल नही करेगे । उनके विचार से यदि बेक सावधानी 
से कार्य करे और उनका प्रबन्ध अच्छा हो तो मुकद्मेब्राजी की 
आवश्यकता न ॒पडेगी । सैन्ट्ल वेकिंग इनकायरी कमेटी के 
सामने भी यह प्रश्त॒ उपस्थित किया गया था । जो लोग कि बैंकों 
को यह अधिकार देने के पक्ष मे है उतका कथन है कि यदि कोई 
विशेष क़ानून बनाकर यह अधिकार न दे दिया गया तो फल यह 
होगा कि वैक को अदालत की शरण लेनो पड़ेगी, अथवा रजि- 
स्ट्रार द्वारा नियुक्त किये गये पंच के सामने मुकदमा लड़ना पड़ेगा। 
भारतवष मे सम्पत्ति का हस्तांतरकरण क़ानून ( पपव्ार्शश 
० 707०+%ए ४०६ ) तथा जाव्ता दीवानी ( सिविल्ल प्रोसी- 
डयोर कोड ) इतने पेचीदे है कि बेक को डिगरी कराने मे बहुत 
समय तथा घन नए्ट करवा होगा। इसका फल यह होगा कि बेक 
को कार्य करने मे बहुतसी रुकावबटो का सामना करना होगा 
तथा डिब्रैचरों की बिक्री पर इसका बुरा असर होगा। योरोपीय 
देशो मे भी भूमि बधक बेको को विशेष क्लवानून बना कर यह 
अधिकार दिया गया है कि यदि देनदार ऋण नहीं चुकाता तो 
तेक बिना अद्यलत मे गये भूमि को बेच सकता है । सैन्टल 
बेकिंग इनक्वायरी कमेटी का सत है कि बिता यह अधिकार दिये 
डिबंचर वेच कर कायशील पंजी प्राप्त नही को जासकती, जनता 
डिबेचरो को न लेगी। अस्तु, कमेटी ने इस सांग का समर्थन 
किया है साथ ही यह भी कहा है कि देनदार को यह अधिकार 


6 
दसवा पारच्छद 
अपव्यय को बेद करने वाढी तथा पमितव्ययता बढ़ाने 
वाली समितियां ! 


धर्म गोला--घर्म गोला सहकारी साख समिति की ही 
भांति समितियां है। वे अनाज का ऋण देते है। किसान को 
निर्धन होने के कारण अपना अनाज फसल के काटते ही बेच देना 
पड़ता है, क्योकि उसे मालगुजारी, लगान तथा महाजन का ऋण 
देना होता है । जिस समय किसानो को अनाज बेचना पड़ता है 
उस समय अनाज का भाव वाजार मे बहुत गिरा हुआ होता है । 
इसका फल यह होता है कि किसानो के पास इतना अनाज नहीं 
रहता कि वह वर्ष भर अपने कुठुम्ब का भरण पोपण कर सके | 
इस कारण किसान को साहकार से बहुत अधिक सूद पर 
अनाज उधार लेना पड़ता है, यदि किसान दो या तीन महीने 
तक रुक सके तो उसको अपने अनाज को अच्छी क्रीमत मिल 
सकती है। 


गोला किसान को उस समय जब कि भाव गिरा होता हे, 
अनाज नहीं बेचने देता है,वह किसानो को अनाज उधार देता है, 
तथा यथेष्ट अनांज एकत्रित कर लेता है कि जिससे अकाल के 
समय उसका उपयोग किया जासके | 


गोला अपरिमित दायित्व वाली संस्था होती है उसका 
संगठन सहकारी साख समिति जेसा ही होता है। साधारण सभा 
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को सारे अधिकार होते है तथा प्रबन्ध कारिणी सभा देनिक का्ये- 
याही की देख भाल करती है। गोला की पजी,अनाज की डिपाज़िट 
अनाज के दान, तथा अनाज के ऋण से इकट्ठी होती है। सदस्य 
केवल प्रवेश फीस अनाज में नहीं देते। समिति अधिक से 
अधिक कितना अनाज डिपाज़िट के रूप से ले सकती है तथा 
कितना उधार ले सकती इसका निश्चय साधारण सभा ही करती 
है। प्रत्येक सदस्य को सभा द्वारा अनाज की निर्धारित राशि 
गोले को देनी पड़ती है जो सूद सहित कुछ वर्षों बाद दे दी जाती 
है । गोला सदस्यो को ही अनाज उधार देता है, अनाज बीज्ञ के 
लिये, कुद्ुम्ब के पालन के लिये, तथा अधिक सूद पर लिये 
हुए अनाज को वापस देने के लिये, दिया लाता है । सूद २४ फी 
सदी लिया जाता है । अनाज के गोले बिहार-उड़ीसा, पंजाब 
मेसूर तथा कुग मे पाये जाते है । 


हन सहन झखुधार सामातेयां--भारतीय ग्रामो में 
सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों पर इतना अधिक अपव्यय होता 
है कि जिसका कुछ ठिकाना नही। यद्यपि किसाद निर्धन होता है 
फिर भी जन्म, सरण, तथा विवाहोत्सव के समय पर जाति 
बिरादरी को दावत देने मे, तथा अन्य कार्यों मे कर्ज ले कर व्यय 
कर देता है । इस अपव्यय को रोकने के लिये कुछ आस्तो में 
समितियां स्थापित की गई है । पंजाब मे और संयक्त प्रान्त में 
इन समितियों ने प्रशंसनीय काय किया है| पंजाब के रजिस्टार 
का कथन है कि जिन स्थानों पर यह्‌ समितियां स्थापित हो गई 
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है वहां के रहने वालो को इनके द्वारा प्रति वष हजारो रुपये की 
बचत होती है । जो मनुष्य कि इस समितियों के सदस्य होते है 
वे तो नियमानुसार इस प्रकार का अपव्यय कर ही नहीं सकते 
साथ ही वे अन्य किसी मनुष्य के विवाहोत्सव से सम्मिलित 
नही हो सकते जहां इस प्रकार का अपव्यय किया जावे । 
इस प्रकार समिति का प्रभाव गेर सदस्यों पर भी पड़ता है। 
समिति विवाह तथा अन्य उत्सवो से कितना व्यय होना चाहिये 
यह निश्चित-करती है ओर जो सदस्य नियमानुसार काये नहीं 
करता उस पर जुर्माना करती है। यह समितिया गावो की सफाई 
का कार्य भी करती है. । गलियो को साफ तथा उनको एकसा कर- 
वाती है। कुछ समितिया गाव वालो को हवा का महत्व बतलाकर 
मकानो में खिड़की इत्यदि बनवाती है । यह समितियां जेवर 
पनवाने का भी विरोध करती है क्योकि आर्थिक दृष्टि से तो यह 
दानिकर है ही साथ ही चोरो का भी मय रहता है। यह समि- 
तियां सद्स्यो को खाद गड्ढो मे रखने के लिये बाधित करती है, 
जिससे कि गांव गन्दा न हो और खाद उत्तम तैयार हो | पंजाब 
में एक समिति ऐसी है जिसके सदस्यो ने कंडे न बनाने और 
सारे गोबर की खाद बनाकर खेतो में डालने का निम्वय किया है। 
संयुक्त प्रान्त और पजाब मे यह समितियां ग्राम सुधार का कार्य 
किसी न किसी रूप मे अवश्य कर रही है | इनकी संख्या पंजाब 

न्‍त मे लगभग ३०० के है। संयुक्त प्रान्त से इन समितियों की 
संख्या पंजाब से बहुत अधिक है | यह समितिया अधिकतर प्रांत 
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प्रान्त के पूर्व से हैं। गांवो की सफाई, खाद बनाने, शिक्षा. देते 
तथा अपव्यय को रोकने का काय यह समितियां विशेष रूप से 
करती है । संयुक्त प्रान्त के सहकारिता विभाग के उच्च अधिं- 
कारियो का मत है कि इस प्रान्त की समितियां अन्य सब प्रान्तो 
की समितियों से अधिक सफलता पूवक काये कर रही है । अन्य 
प्रान्तो मे सहकारी साख समितियां ही इस बात का प्रयत्न करती 
हैं कि अपव्यय कम हो। काश्मीर राज्य मे सहकारी साख समि- 
तियो ने यह नियम बना लिया है कि यदि कोई सदस्य सामाजिक 
कार्यो पर अधिक व्यय करे तो उस पर जुर्माना किया जाबे | 


४“ पंजाब मे एक अत्यन्त उपयोगी संस्था को जन्म दिया गया 
है वह है मुक़द्मे तय करने वाली समितियां। आज हमारे देश 
मे सुक़्दमेबाज़ी का रोग इस बुरी तरह से फेला हुआ है कि 
सम्भवतः: और किसी भी देश मे इतनी निर्धेन जनसंख्या मुक्तदमे 
बाजी म इतना अधिक अपव्यय न करती होगी। प्रत्येक गाव बंप 
भर से हजारो रुपप बकीलो ओर अदालत की भेट कर देता 
है। घर मे भोजन नहीं हे किन्तु कजे लेकर, पशुधन बेचकर 
हमारे मूर्ख किन्तु निधन किसान भाई मुकदमे लड़ते है। इस 
भयंकर अपव्यय को रोकने के लिये पञ्ञाव मे लगभग ४० सह- 
कारी समितियां स्थापित की गई है। समिति की पंचायत समिति 
के सदस्यो के सुक्तद्मे फैसल करती है.। यद्दि पंचायत समभौता 
नहीं करा पातो है तो पंच नियुक्त कर दिये जाते है ओर वे 
फैसला करते हैं | पंचो का फैसेला अदालत को मान्य होता है। 
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रमजान नल न मम कम मम मल 
किन्तु ऐसे बहुत कम अवसर आते है जब कि समिति को फैसला 
अदालत के द्वारा मनवाना पडे। सदस्य स्वयं फेसले को मान 
लेते है। संयुक्त प्रान्त मे पंचायते स्थापित की गई है जो मुकदमों 
का फैसला करती है । 

मितव्यायिता सहकारी सम्ितियां-पंज्ञाब से मितव्ययिता 
सहकारी समितियां यथेष्ट संख्या में स्थापित कर दी गई है। 
यह समितियां नौकर पेशा तथा मजदूरों मे मितव्ययिता के भाव 
का श्रचार करती है | भारतवर्ष मे नौकर पेशा तथा मजदूरों में 
मितव्यता के भाव को जाग्रत करने की अत्यन्त आवश्यकता है 
क्योकि इस देश से सामाजिक तथा धार्मिक कृत्यो मे मनुष्य को 
अत्याधिक व्यय करना पड़ता है। ग्राम निवासी को कुछ न कुछ 
अवश्य बचाना चाहिये नहीं तो उसे बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पडता है। यह समितियां अपने सद्स्यो से प्रति मास उनके 
वेतन से से कुछ लेकर जमा करती है तथा उस रुपये को किसी 
लाभदायक काय मे लगाकर अपने सदस्यो के लिये सूद प्राप्त 
करती हैं। दो था चार वर्षों के उपरान्त वह्‌ रुपया सूद सहित 
वापिस कर दिया जाता है। यह समितियां अधिकतर कर्ज नहीं 
देती हां कुछ समितियां जितना रुपया कि जमा हो जाता है. 
उसका ६० फी सदी कज दे देती है । यदि समिति जमा किये हुए 
रुपये से अधिक कजे दे दे तो वह मित्तव्ययिता समिति नही रह 
जाती, वह साख समिति हो जाती है| पंजाब मे लगभग १००० 
मितव्ययिता समितियां है जिनमे लगभग आठ लाख रुपये जमा है | 
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इन समितियों में स्कूलो के अध्यापक हो अधिकतर सदस्य होते हैं, 
किन्तु कुछ वकील, पुलिसमेन, रेलवे कमेचारी तथा दूकानदार भी 
इन समितियों के सदस्य है। पंजाब मे सवा सो समितियां केवल 
छ्वियो की है जिन्होने एक लाख रुपये जमा कर लिये है। इसमे 
कोई सन्देह नहीं यदि मितव्ययिता का प्रचार किया जावे तो यथेष्ट 
रुपया जमा किया जा सकता है, क्योकि बहुत से साधारण स्थिति 
के नौकर तथा मजदूर यथेष्ट रुपया जमा करते है । 

पंजाब में स्कूलों के विद्यार्थियो के लिये भी मितव्ययिता 
समितियां स्थापित की गई हैं। एक स्कूल की समिति ने एक नई 
योजना निकाली हे । विद्यार्थियों से जंगलो की कुछ चीज़ो को 
इकट्ठा करने के लिये कहा जाता है ओर जब वे अधिक राशि से 
इकट्ठी द्ोजाती हैं तो बेच दी जाती हैं और विद्यार्थियों के नाम 
उनका रुपया जसा कर लिया जाता है । 

मद्रास मे ऐसी लगभग सवा सो समितियां हैं तथा संयुक्त 
प्रान्त, अजमेर मेरवारा, ओर वम्बई मे भी थोड़ी सी समितियां 
मज़दूरो में सफलता पूवक काय!कर रही हैं। यह समितियां अपने 
सदस्यों को होम-सेफ ( छोटी तिजोरी ) देकर कुछ रुपया बचाने 
की आदत डाल सकती हैं। बम्बई, विहार, तथा संयुक्त प्रान्त में 
कुछ समितियों ने ऐसा किया भी है । 
:““ मुठिया पद्धति--बंगाल तथा विद्यर में सहकारी साख 
समितियों ने मुठिया पद्धति चलाई है। प्रति दिल प्रत्येक सदस्य 
से, मुट्ठी भर चांवल अथवा और कोई अनाज लिया जाता है और 
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उसको बेचकर सदस्यों के नाम रुपया जमा कर दिया जाता है। 
बंगाल के एक जिले से सहकारी साख समितियों ने १६२६ मे 
मुठियो द्वारा प्राप्त अन्न ५२,००० रु० को बेचा । गांवों मे मितव्य- 
यिता का अचार करने का यह ढंग अच्छा है | 

लगान देने वाली समितियां--पंजाब मे लगान देने 
वाली कुछ समितियां स्थापित को गई है। यह समितियां प्रति 
वर्ष फसल पर सदस्यों से कुछ रुपया वसूल करती है । इनका 
उद्दे्य है कि वे इस प्रकार इतना रुपया जमा कर लेगी कि 
प्रत्येक सदस्य की जमा के सूद से उनकी लगान दे दे । यह समि- 
तियां असी नई है इस कारण इनके विपय मे कुछ कह्दा नहीं 
जा सकता | 

चारा सहकारी समितियां--थोड़ीसी समितियां पंजाब 
तथा बड़ौदा राज्य से चारे को अच्छी फसल के समय एकत्रित् 
करके अकाल मे सद्स्यो को देने के लिये स्थापित की गई है । 

पंजाब मे पचास के लगभग समितियां फसल नष्ट हो जाने 

पर सदस्यों की सहायता करने के लिये स्थापित की गई है। 
समितियां हर फसल पर फुछ अनाज किसान से लेती है ओर 
उसको बेचकर उसका सूल्य उसऊ्रे नाम जमा कर देती है । यह 
रुपया सदस्य साधारणतः निकाल नहीं सकता। जिस साल 


उसकी फसल नष्ट हो जाती है तमी उसको रुपया निकालने की 
घाजा मिलती है । 


(49 कक 
यारहवा पारच्छद्‌ 
दूध सहकारी समितियां 
भारतबपे को अधिफ्तर जनसंख्या शाकाहारी है फिर भी 
ऐसे मनुष्यों की संख्या कुछ कम नही हे जिन्हे मांस खाने से 
कोई आपत्ति नहीं और जो कभी कभी थोड़ा बहुत मांस खाते 
भी है, किन्तु जिन्हे सांस खाने को नही मिलता | बात यह है कि 


जिन देशों की आबादी घनी है वे मांसाहारी हो ही नहीं सकते । 
भूमि की उत्पादन शक्ति तथा जन संख्या का घनिष्ट सम्बन्ध है | 


घने आबाद देश के लिये मांस विलास की वस्तु है। जितनी 
भूमि पर एक गाय का निर्वाह होता है उतनी भूमि पर अनाल 
उत्पन्न करके आठ मनुष्यों का स्ोजन उत्पन्न किया जा सकता है। 
अस्तु, मांसाहारी केवल वही देश हो सकते है जहां भूमि तो बहुत 
है किन्तु जन संख्या कम है, जेसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा, 
अरजैनटाइन, इत्यादि । अथवा वे घने आबाद देश मांसाहारी 
हो सकते है जो धनवान होने के कारण विदेशो से मांस मंगाकर 
खा सकते है, जेसे इद्शलेड इत्यादि | भारतवर्ष से जो लोग मांस 
खाते है उन्हे यथेट्ट मांस खाने को कहां मिलता है ? साधारण 
भारतीय स्वाद के लिये कभी कभी मांस खा लेता है | 

इस कारण भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या को शाकाहारी 
बनना पड़ा है, अस्तु, भारतीयो के स्वास्थ्य के लिये फल और 
दूध की घड़ी आवश्यकता है। यदि देश में दूध की उत्पत्ति का 
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हिसाब लगाया जावे तो ज्ञात होगा कि प्रति मनुष्य प्रति दिन 
आध छूटांक से भी कम दूध उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थित मे 
सनुष्यो का स्वास्थ्य केसे अच्छा रह सकता है विशेष कर नगरो 
में तो दूध को समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है। शहरों 
को छोड़ दीजिये वहां तो दूध का अकाल है, छोटे छोटे ऋस्‍यों मे 
भी दूध उचित मूल्य पर नद्दी मिलता | शहरो मे समीपवर्ती गांवों 
से दूध आता है अथवा शहरो मे रहने वाले घोसी और ग्वाले दूध 
को बेचते है । किन्तु दोनो ही प्रकार का दूध अच्छा नही होता | 


गांव से आया हुआ दूध--अधिकतर नगर के समीप- 
वर्ती पाच या छः मील की दूरी से किसान दूध बेचने आता है। 
जो किसान भेस रखता है बह शहर के किसी हलवाई से बात- 
चीत कर लेता है । हलवाई खोये के हिसाब से दूध के दास देता 
है | यदि हलवाई किसान से आठ सेर का दूध लेता है तो ग्राहक को 
चार सेर का ही देता है। किसान हलवाई को शुद्ध दूध देता है 
किन्तु वह सायंकाल शहर में नहीं आ सकता इस कारण 
सायंकाल का दूध ग्रातः काल के दूध के साथ मिला कर लाता 
है | अतएव नगर-निवासियों को बासी दूध पीने को मिलता है । 
इस प्रकार दूध पीने वाले और बेचने वाले दोनो को हानि उठानी पड़ती 
है, क्योकि किसान को अपना दूध सस्ते दामो पर देना होता है । 

शहरों के ग्वालों का दूध-शहरो के घोसी अपनी गाय 


मेसो को लेकर शहरो मे ही रहते हैं । शहरों मे स्थान की कमी 
होने के कारण इन ग्वालो के स्थान बहुत गन्दे रहते है जहां एक 
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प्रकार के कीड़े उत्पन्न हो जाते है जो कि दूध को दूषित कर देते 
हैं। विशेषज्ञों का कथन है कि शहरो के कीटारु युक्त दूध को 
पीने के ही कारण बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते है। दूध बहुत 
शीघ्र विगड़ने वाली वस्तु है इस कारण ग्वालो का दूध स्वास्थ्य 
के लिये हानिकारक होता है। ग्वाला सो उसी कीमत पर (दूध 
बेचता है जिस पर हलवाई | शहरो मे दूध पहुंचाने की समस्या 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है ओर सहकारी समितियों के द्वारा ही वह 
हल हो सकती है । 
दूध सहकारी सामितियों का संगठन-समीपवर्ती चार 
पांच गांवों के लिये सहकारी समिति का संगठन किया जावे । 
जितने किसान गाय या भेस रखते हैं उनको सदस्य बनाया जावे। 
प्रत्येक सदस्य को अपना सब दूध समिति के दफ्तर से निश्वित 
समय पर पहुंचाने पर वाध्य किया जावे। जमनी के ववबेरिया 
प्रान्त मे समितियों ने किसानो का दूध इकट्ठा करने का एक 
अच्छा ढंग निकाला है । प्रत्येक सदस्य को बारी बारी से अपने 
गांव भर का दूध इकट्ठा करके अपनी गाड़ी मे समिति के कार्या- 
लय मे लाना पड़ता है, इससे दूध इकट्ठा करने मे सुविधा होती 
है । डेनमाक की सहकारी समितियों ने दूध इकट्ठा करने के लिये 
एक नवीन योजना निकाली है। जिन प्रदेशों मे पक्ती सड़के है 
वहां की समितियां मोटर के द्वारा सदस्यों का दूध इकट्ठा करती 
हैं। प्रत्येक गांव के सदस्य निश्चित समय पर अपना दूध लेकर 
गांव के बाहर सड़क के किनारे आ जाते हैं और मोटर आकर 
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उनका दूध ले जाती है। जहां सड़के अच्छी नहीं है वहा यह 
काम घोड़ा गाड़ियो से लिया जाता है। समिति पत्येक सदस्य 
को एक बतेन देती ३ जो प्रति दिन भाप द्वारा साफ किया जाता 
है! । इसी बतेन मे भर कर सदस्य दूध समिति को देता है । 
समिति का मन्त्री बेतनिक कर्मचारी होता है उसे दूध के 
धधे का जानकर होना आवश्यक है । डैनसाक तथा जमेनी मे 
दूध के धंधे की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी मन्‍त्री बनाये जाते हैं । मन्त्री 
दूध की जाच करता है, यदि दूध मे मिलावट होती है तो सदस्य 
पर जुर्माना किया जाता है। दूध नापकर सदस्य के हिसाब मे 


जमा कर लिया जाता है, कही कही दूध का मूल्य सक्खन के 
औसद से दिया जाता है । 


दूध आ जाने पर समिति का मन्त्री समिति की गाड़ी मे 
ढघ नगर को भेज देता है। समिति मक्खन बनाने की सशीन 
तथा अन्य आवश्यक बस्तुएंँ अपनी पेजी से खरीदती है । मन्त्री 
उन यन्त्रो के उपयोग से उत्तम जाति का मक्खन तैयार करता 
है। समिति अधिक राशि मे मक्खन बनाती है और डिब्बों मे 
भर कर विदेशों मे बेचती है । एक जिले की सहकारी दूध 
समितिया मित्र कर एक दूध सहकारी यूनियन का संगठन 
करती है| यूनियन का भुख्य कतेव्य यह है कि वह समितियों 
द्वारा बनाये हुए मक्खन के लिये विदेशो मे बाज़ार तैयार करे 
ओर अपने से संबंधित समितियों की देख भाल करे। यनियन 
विदेशों मे विज्ञापन देती है, ओर समितियों को उचित परामश 
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देती है । यही कारण है कि हम संसार के प्रत्येक देश मे डेन्माक 
का सक्खन विकता हुआ देखते हैं । 


संगठन--समिति के जितने सदस्य होते हैं उनकी 
सम्मिलित सभा को साधारण सभा कहते है । साधारण सभा 
अपनी बैठक मे प्रबंध कारिणी समिति का चुनाव करदवी है। 
साधारण सभा दूध के भाव को निर्धारित करती है तथा पानी 
मिलाने वालो के लिये दंड निश्चित करती है। साधारण सभा ही 
मन्त्री को नियुक्त करती है। मन्त्री का केवल यही काम नही होता 
कि वह दूध का प्रबंध करे वरन वह सदस्यो के पशुओ की प्रति 
सप्ताह जांच करता है और पशु पालन के विपय मे उन्हे सदैव परा- 
मश देता रहता है, पशुओ को किस प्रकार चारा खिलाना चाहिये, 
तथा पशुओ को किस प्रकार स्वस्थ ओर स्वच्छ रक्खा जा सकता 
है, इत्यादि बाते वह सदस्यो को बतलाना रहता है | यदि सदस्य 
का पशु बीसार हो जावे तो मन्त्री उसका उपचार करता है । 
समिति के हिस्से सदस्य खरीदते है | हिस्सो का मूल्य किश्तों 
में चुकाया जा सकता है । समिति सहकारी बेको से कर्जा लेती 
है ओर उचित सूद्‌ पर सदस्यों को पशु खरीदने के लिये रुपया 
उधार देती है। समिति उत्तम जाति के सांड पालती है और 
सदस्यो के पशुओ की नस्ल को उत्तम तथा अधिक दूध देने वाला 
वनाती है । समिति चारे का भी प्रबंध रखती है जो आवश्यकता 
पड़ने पर सदस्यों को उधार दिया जाता है । 


भारतवर्ष में दूथ का धन्धा--भारतवर्ष में पशुओ की 
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दशा इतनी शोचनीय है जितनी संसार के किसी भी देश मे नहीं 
है । यहां गाय का इतना ह्वास हो चुका है कि वह्‌ दूध के लिये 
सर्वथा अनुपयुक्त होगई है। डेनमाक मे १८ सेर से कम दूध देने 
वाली गाय को कोई मनुष्य नहीं पालता | भारतवर्ष मे पशुओ के 
हास के दो मुख्य कारण है, एक तो अच्छे सांडो की कमी, दूसरे 
चारे का अभाव। एक सीमा तक सहकारी समितियां इन दोनो 
समंस्याओ को हल कर सकती हैं । 


अभी तक भारतवषे से इस महत्वपूर्ण विषय की ओर जनता 
का ध्यान नही गया है हां, कुछ स्थानो पर सहकारी दूध समितियां 
स्थापित हुई है जिनमे कलकत्ता के समीपवर्ती गांवो की समितियां 
विशेष उल्लेखनीय है । 

कलकत्ता जैसे विशाल जन संख्या से परिपूर्ण नगर को प्रति 
दिन बहुत दूध की आवश्यकता रहती है। समीपबर्ती गांवो से ही 
कलककत्ते को दूध मिलता है। सहकारी दूध समितियों के स्थापित 
होने से पूत और जिन गांवो मे समितियां स्थापित नहीं हुई है 
वहां आज भी दूध कलकत्ते तक लाने का धंधा ग्वाले करते है। 
ग्वाले गाय नही रखते उनका कास केवल गांव से दध लाकर 
बेचना भर है। 

वाले हर छुमाही गाय वालो को कुछ पेशगी रुपया दे देते है 
ओर उनसे यह तय कर लेते है कि वह उसी ग्वाले को दूध देगा। 
ग्वाला प्रात. काल ही अपने दूध दुद्दने वालो को गाय वालो के 
मकानो पर भेज देता है और वे आसामी की गायो को दुह् लाते है । 
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ग्वाला उस दूध को कलकंत्ते ले जाता है अथवा दही यां छाना 
घनाता है । ग्वाला कलंकत्ते बिना पानी मिलाये दूध नही ले जाता, 
पानी मितल्राते समय वह इस बात का भी ध्यान नहीं रखता कि 
पानी गंदा तो नही है। यह पानी मिला हुआ दूध बड़ें बड़े पीतले 
के कलसो मे भर लिया जाता है और उनके मुँह मे पत्तियां दूँस 
दी जाती है जिससे दूध न छलके | यह कलसे भी साफ नहीं 
रहते । ग्वाला माहवारी टिकिट ले लेता है ओर प्रातः काल रेल 
द्वारा दूध कलकत्ते तक लांता है । गाड़ियो मे ग्वालो के लिये एक 
तीसरे दर्जे का डिब्बा रहता है जो ग्रायः बहुत गंदा होता है । 

सत्रह वर्ष व्यतीत हुये जब श्री डोनोवन तथा श्री जे. एम 
सित्रा का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ ओर उन्होने प्रयन्त 
करके एक दूध सहकारी समिति की स्थापना की | आरम्भ मे तो 
गांव वाले तैयार ही नही हुये किन्तु एक गांव के किसान जिनका 
ग्वाले से झगड़ा हो चुका था और जो इस चिन्ता मे थे कि वे 
अपना दूध कलकत्ते मे किस प्रकार बेचे, तेयार होगये ओर पहली 
समिति की स्थापना होगई । 

समिति ने किसानो को ग्वाले से एक रुपया फी मन अधिक 
दिया और उन्तके हिसाब की पासबुक हर किसान कोदे दी । 
समिति भी दूध दुह॒ने वालो को नौकर रखती थी । आरम्भ से 
समिति को बहुत थोड़ा लाभ हुआ किन्तु समिति ने दो बातो मे 
सफलता प्राप्त की, एक तो किसानो को दूध की क्नीमत अधिक दी 
दूसरे ग्राहको को शुद्ध दूध दिया । क्रमशः समितियों की संख्या 
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बढ़ने लगी, समितियों के सदस्यो को दूध का अधिक मूल्य मिलते 
देख अन्य गांव से भी किसान समितियों के सदस्थ बनते को 
लालायित होने लगे ओर कलकत्ते मे भी समिति के दूध की मांग 
बढ़ने लगी । सन १६१६ से समितियों ने एक दूध सहकारी 
यूनियन संगठित की, और तबसे समितियों की संख्या बड़ी तेजी 
से बढ़ती गई । इस समय लगभग ११० दूध समिनियां यूनियन से 
संबंधित है जिनके क्षगभग ६५०० सदस्य हैं। केवल कलकत्ते में 
ही यूनियन लगभग १५० सन दूध प्रति दिन वेचनी है। 

दूध की उत्पत्ति का केन्द्र प्राम्य दूध समितियां हैं, दूब 
यूनियन तो केवल वेचने का अबन्ध करती है। जैसा ऊपर लिखा 
जा चुका है ग्राम्य समिति के सदस्यो को साधारण सभा, प्रवन्ध 
कारिणी समिति, सभापति, मन्‍्त्री तथा सैनेजर को चुनती है। 
प्रत्येक खद॒सस्‍्व को केवल एकद्दी बोट होती है फिर वह चाहे कितने 
हिस्से खरीद चुका हो । यूनियन की केवल प्रास्य दूध सहकारी 
समितियां ही सदस्य होसकती है | दूध यूनियन, समितियों को 
पूँजी देती है, उतका निरीक्षण तथा वियन्त्रण करती है, और 
कलकत्ते मे दूध बेचती है । 

- समितियों के प्रतिनिधि यूनियन के डायरेक्रो का चुनाव 
करते है । पत्येक समिति की एक वोट होती है । केवल सममांपति 
ओर उपसभापति नहीं चुने जाते | डायरेक्टर ही यूनियन के कार्य 
की देख साल करते हैं | 

यूनियन ने कुछ भण्डार स्थापित किये है जिसमे कम चारी 
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नियुक्त किये गये है । भंडार पर समितियों का दूध ले लिया जाता 
है | जिन समितियों के समीप कोई भंडार नहीं है वे समोपचर्ती 
रेलवे स्टेशन पर दूव भेज देती हैं। भण्डारो के मेनेजर रेलवे के 
द्वारा दूध कलकत्ते भेज देतेहै | कलकत्ते मे यूनियन का एक कर्म- 
चारी दूब ले लेता है. तथा ग्राहकों को दूध भेज दिया जाता हैँ । 
भंडार मे जब दूध आता है तो मंडार का मेनेजर यन्त्र से 
डउसऊ्री जांच करता है तथा शुद्ध चतेनो में भरे हुये दूध को कल्- 
कत्ते भेजता है | यूनियन एक पशु चिकित्सक को रखती है जे 
समितियों के सदस्यों के पशुओं की जांच करता हैँ आर जहां पशु 
रक्खे जाते है उन स्थानों को देखता है कि गन्‍्दे तो वही है । इन 
सब कमंचारियों के ऊपर एक सरकारी कमचारी हूं जो कि यूद्ति- 
यन का चेपरसेंन है । सरकार ने इस कम चारी की संचाये सह- 
कारिता विभाग को दे दी हैं । दूधको बेज्ञानिक ढंगसे सुरक्षित तथा 
शुद्ध रखनेके लिये यूनियन ने एक फैक्टरी स्थापित की है। यूनियन 
मोटर, बेलगाड़ी, तथा ठेल्ो के द्वारा प्राहको के पास दू थ पहुँचार्त, 
है, ओर अपने कमचारियों तथा एजेटो ऊे द्वारा दुख चेचनी द 
आरम्भ से यूनियन के पाल बहुत थोडी पूंजी थी झिननु इस 


आओ तप शक 0 पिसिये 
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तथा घढ़िया सांड़ खरीद कर उन गासो मे रक्खे है जिससे कि सदस्यों 
के पशुओ की जाति अच्छी बने । बड़ाल मे कलकत्ते के अतिरिक्त 
ढाका, दाजलिग, तथा अन्य स्थानो में भी सहकारी समितियां 
स्थापित होगई है जिनकी संख्या ७श्से कुछ ऊपर है । 
प्रान्त मे यह आन्दोलन अत्यन्त सफल हुआ है ओर भविय्य मे 
अधिकाअधिक उन्नति की आशा है । 


कलकत्ते की भांति मद्रास मे भी दध सहकारी समितियां 
स्थापित की गई है । यह समितियां संख्या मे लगभग एक दर्जन है जो 
कि एक यूनियन से सम्बन्धित है | इनके अतिरिक्त बस्बई मे सात 
डेयरी है, तथा संयुक्त प्रान्त मे भी एक सहकारी डेयरी है । 


पंजाब से यद्यपि दूधसहकारी समितियों का तो संगठन नही 
हुआ है किन्तु कुछ ऐसी समितियां स्थापित की गई है जो कि 
प्रति सप्ताह अपने सदसस्‍्यो की गायो का दूध नापती है और 
उसका लेखा रखती है । समिति का निरीक्षक सदस्यों को बत- 
लाता है कि कौनसी गाय का रखना व्यापारिक दृष्टि से लाभदा- 
यक है और किस गाय को रखना हानिकारक है । किन्तु भारत- 
वर्ष मे जब तक दूध का धंधा उन्नत नहीं होजाता तब तक यह 


आशा करना कि इस प्रकार की समितियां अधिक स्थापित होगी 
स्वप्न मात्र है । 


| | 2 कर 
बारहवा पारच्छद्‌ 
भूमि की चकबन्दी करने वाली समितियां 

भारतवष कृषि प्रधान देश है, लगभग ७४ प्रति शत जन 
संख्या खेती बारी में लगी हुई है । ग्ृह-उद्योग-घंधो के नष्ट हो 
जाने के कारण उनमे लगी हुईं जन संख्या भी खेती बारी मे घुस 
पड़ी, साथ ही बढ़ती हुईं जन संख्या के लिये भी खेती के अति- 
रिक्त ओर कोई भरण पोषण का साधन नहीं रहा । इन सब 
कारणों से खेती मे लगी हुई जन संख्या बराबर बढ़ती गई । फल 
यह हुआ कि प्रति किसान भूमि कम होती गई । देश मे खेती 
बारी के योग्य जितनी भूमि थी वह सब जोत ली गईं, यहां तक 
कि चरागाह भी खेतों मे परिरित कर दिये गये फिर भी भूमि की' 
कमी रही | 


किसानो के पास भूमि थोड़ी तो है ही साथ ही वह छोटे छोटे 
डुकड़ो मे विभाजित है ओर यह ठुकड़े एक दूसरे के पास न होकर 
बिखरे हुए हैं। यदि किसी किसान के पास बीस बीधा भूमि है तो 
वह एक ही खान पर न हो कर भिन्न भिन्न स्थानों पर छोटे छोटे 
डुकड़ो मे विभाजित है। बम्बई, पंजाब तथा अन्य प्रान्तो से तो 
कहीं कही खेत केवल तीन या चार वर्ग गज के रह गये है, और 
कहीं कहीं ऐसे खेत भी पाये जाते हैं जो मीलो लम्बे हैं ओर कुछ 
गज़ चोड़े है । खेतो के विखरे हुए होने से खेती बारी की उन्नति 
होना असम्भव होता जाता है। किसान का समय, परिश्रम, तथा 
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पजी का इतना अधिक अपव्यय होता है कि यह आशा करना 
कि खेतो के बिखरे होन पर भा वेन्नानिक ढंग से खेती की उन्नति 
हो सकेगी केवल स्वप्न मात्र है । 

खेतो के बिखरने का कारण यह है कि भारतव मे हिन्दू 
तथा मुसलमानों से यह रीति है कि वाप के मरने पर भूसि बरा- 
बर बराबर सब लड़को मे बाट दी जाबे। फल यह होता है कि मत्येक 
लड़का बाप के हर एक खेत मे से वराबर हिस्सा लेना चाहता है। 
उदाहरणाथ यदि किसी के पास चार भूमि के टुकड़े है और 
उसके चार बेटे है तो चारो बेटे प्रत्येक टुकड़े मे से एक-चौथियाई 
(हेस्‍सा लेगे, फल यह होगा कि वे चार टुकड़े सोलह टुकड़ो मे 
विभाजित हो जबिगे | क्रमशः खेत बटते बटते एक दूसरे से दूर 
पड़ जाते है ओर क्षेत्रफल मे बहुत छोटे होजाते है। इस का 
कारण यह है कि प्रत्येक टुकड़े की उत्पाइन शक्ति भिन्‍न होती है, 
ओर इस कारण अच्छी तथा बुरी भूमि सब ही के बराबर 
टुकड़े कर के बांट दिये जाते है । 

बिखरे हुये खेतो का खेती बारी पर बहुत बुरा प्रभाव होता 
है | कुछ खेत तो इतने छोटे होजाते है कि जिन पर खेती बारी 
हो ही नहीं सकती , वह भूमि बेकार पड़ी रहती है, और बहुत 
सी भूमि खेतो की मेड़ो मे नष्ट होजाती है। किसान को एक खेत 
से दूसरे खेत पर जाने से बहुत अधिक समय नप्ट करना पड़ता 
है, वह न तो उन बिखरे हुये खेतो की ठीक तरह से देख भाल ही 
कर सकता है ओर न वैज्ञानिक ढंग से खेती ही कर सफता है । 
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यदि किसान के सब खेत एक ही स्थान पर हो तो वह एक कुआ 

खोद कर सिंचाई कर सकता है किन्तु प्रत्येक बिखरे हुए खेत पर 
तो वह कुआ नहीं खोद सकता । जो चीज़ उसके पड़ोसी उत्पन्न 
करते है बह उसको भी उत्पन्न करनी पड़ती है, उन बिखरे हुए 
खेतो की न तो वह बाढ़ ही बना सकता है ओर न वह फसल की 
रखवारी ही कर सकता है। छोटेछोटे खेतो की मेढ़ो के कारण किसानो 
मे आपस मे झगड़ा होता है जिसके कारण मुक्रदमे बाजी तक की 
नोबत आती है । सच तो यह है कि बिखरे हुए खेतो के होते हुए 
खेती-बारी की उन्नति नही हो सकती । 

जब तक हिन्दु-ला तथा मुस्लिम-ला मे परिवर्तत न किया 
जावे तब तक यह समस्या हल नही हो सकती । बम्बई प्रान्त से 
दो बार इस बात का प्रयत्न किया गया कि इस सम्बन्ध से एक 
क़ानून बना दिया जावे किन्तु दोनो बार प्रयत्न असफल रहा। 
१६२७ मे सर चुन्नीलाल मेहता ( जो बम्बई सरकार के रेवन्यू 
मेम्बर थे ) ने इस सम्बन्ध मे एक बिल कोंसिल मे पेश किया 
किन्तु भयंकर विरोध के कारण वापिस ले लिया । हां, बड़ोदा 
राज्य मे एक ऐसा क़ानून अवश्य बना दिया गया है जिससे कि 
कोई खेत एक निश्चित सीसा के बाद बांट नहीं जा सकता | 

भारतवप मे सब प्रथम पजाब मे सहकारिता के द्वारा खेतो 
की चकबन्दी वा काम प्रारन्स किया गया ओर वहां आशा- 
जनक सफलता प्राप्त हुई । १६२० मे पंजाब के अन्तरगत भूमि की 
चकबन्दी करने वाली समितियां स्थापित की गई। इन समितियो का 
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उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे बिखरे हुए खेतो को वे इस प्रकार 
बांटे कि किसानो को एक ही स्थान पर अथवा दो या तीन बडे 
ठुकड़ो मे अपनी सारी भूमि के वराबर भूमि मिल जावे । 


पंजाब प्रान्तीय सहकारिता विभाग ने इस कार्य के लिये 
रैवन्यू विभाग के कमचारियो को नियुक्त किया है। वहां सब- 
इंसपेक्टर गांवों मे जाकर किसानो को बिखरे हुए खेतो से 
उत्पन्न होने वाली हानियां तथा चकव॑ंदी के लाभ सममाता 
है। यदि वह समभता है कि इस गांव से समिति की स्थापना हो 
सकती है तो वह एक संभा करता है और उन्हे बतलाता है कि 
किस प्रकार चकबन्दी की जावेगी । जब किसान समिति के 
सदस्य बनने को तैयार हो जाते है तो समिति की स्थापना की 
जाती है और एक पंचायत चुन ली जाती है। चकबन्दी समिति 
का सदस्य ण तो ज़मीदार हो सकता है अथवा मौरूसी 
किसान । 


प्रत्येक सदस्य को समिति का सदस्य बनने के उपरान्त मिम्त- 
लिखित बातो को स्वीकार करना पड़ता है'। 


(१) पत्येक सदस्य को यह सिद्धांत सानना पडता है कि 
चकबन्दी करने के लिये बिखरे हुए खेतों का नया बटवारा 
आवश्यक है। 


(२) यदि किसी योजना को दो-तिहाई सदस्य खीकार कर 
लेगे तो वह योजना अत्येक सदस्य को खीकार करनी होगी । 


भूमि कौ चकबन्दी करने वाली समितियां. १८७ 





(३) स्वीकृत योजना के अनुसार अपने खेतो को सदा के 
लिये वह छोड़ देगा । 


(४७) यदि किसी प्रकार का कगड़ा उपस्थित हो गया तो 
पंच नियुक्त किये जाबेगे ओर जो फैसला वे देंगे वह सबको 
सान्‍्य होगा । 

यद्यपि समिति के नियमो के अनुसार यदि दो-तिहाई सदस्य 
किसी योजना को स्वीकार करले तो हर एक को वह मान्य होगी 
किन्तु यह नियम अभी काम मे नही लाया जाता है, ओर जब 

, तक सब सदस्य अपने टुकड़ो को दे कर नये खेत लेना स्प्रीकार 
नही कर लेते तब तक योजना सफल नहीं होती । 

सब-इंस्पैक्टर गांब मे कितने प्रकार की जमीन है, यह निमश्धित 
करता है, और नवीन बटवारे मे इसका ध्यान रक्खा जाता है। 
सब-इंसपैक्टर थोड़ी सी भूमि साबजनिक हित के लिये 
सुरक्षित रखता है। जेसे सड़क इत्यादि | कूओ तथा सिंचाई के 
अन्य साधनो मे किसानो का हिएसा निर्धारित किया जाता है। 
जब यह सब निश्चय हो जाता है तो पंचायत कमचांरी की 
सहायता से एक नक्शा तैयार करती है जिसमे नवीन बटवारा 
दिखाया जाता है । यह नक्कशा साधारण सभा के सामने रक्‍्खा 
जाता है । यदि सब सदस्य उसको स्वीकार कर लेते है तब तो 
वह लागू होता है नही तो फिर से नया बटयारा होता है और 
नया नकशा तैयार किया जाता है। इस प्रकार कभी कभी तीन 

चार बार तक नक़शे तैयार करने पड़ते है और कभी क 


श्ध्प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
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सहीनो का परिश्रम केवल एक किसान के हट से नष्ट हो जाता 
जब नये बटवारे को सब लोग स्वीकार कर लेते हैँ तव -उन्हे नये 
खेत दे दिये जाते है और उन खेतो की रजिस्ट्री करा दी 
जाती है । 





इस योजना में किसी को हानि नही होती ओर किसी को भी 
पहिले से कम भूमि नहीं मिलती | कोई जबरदस्ती नही की जाती 
और छोटे तथा बड़े सभी किसान इस से लाभ उठा सकते है। 
चकबन्दी समितियां इन बिखरे हुए खेतो की केवल चकचन्दी 
करती है, भूमि का लड़को मे बंटना नही रोक सकती । 


पंजाब मे चकबन्दी का काय आरम्भ होने पर १६२० से 
१६२४ तक केवल ४०,००० एकड़ भूसि की चकबन्दी हुई किन्तु 
१६२८ मे २ लाख एकड़ की चकबन्दी प्रान्त मे हो चुकी थी। 
क्रमशः यह आन्दोलन बल पकड़ता गया और अब बड़ी शीघ्रता 
से आन्दोलन बढ़ रहा है। पहले आठ वर्षों में केवल १६२,००० 
भूमि की चकबन्दी हुईं किन्तु १६२६ मे ४८,०७६ एकड़ तथा 
१६३० मे ४०,००० एकड़ से अधिक की चकबन्दी हुईं | अब 
प्रति वर्ष लगभग ५०,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी होजाती है। 
हिसाब लगाने से ज्ञात होता है कि प्रति एकड़ २ रु० & आ० 
चकबन्दी पर व्यय होता दे किन्तु अभी तक किसान और जमी- 
दार इस खर्च को नहीं देना चाहते इस कारण सरकार ही यह 
व्यय करती है। 


भूमि की चकबन्दी करने वाली समितियां. १८६ 
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चकबदन्दी समितियों के बिखरे हुए खेतो की संख्या को घटा 
कर पहले से दर्शांश तक कर दिया है| चकबन्दी के दो लाभ तो 
स्पष्ट देखने मे आये है | जिन गांवों मे चकबन्दी हो चुकी है वहां 
कूएं अधिक संख्या मे खोदे गये हैं तथा जो भूमि कि पहिले 
जोती नही जाती थी उस पर खेती बारी होने लगी है । साथ ही 
उन गांबो में खेती बारी का विशेष उन्नति हुई है । खेतो के बिखरे 
होने से जो हानियां थी थे क्रमशः दूर हो रही है | गांवो मे एक 
प्रकार से नया जीवन आ गया है| यही नही कही कहीं किसानो 
ने अपने खेत पर ही मकान बना कर रहना प्रारम्भ कर 
दिया है । 
किन्तु इस प्रकार चकबन्दी करने मे बहुत सी कठिनाइयां 
उपस्थित होती है | जिस योजना से प्रत्येक किसान को राजी 
करना आवश्यक हो उसका सफल होना संदेह जनक ही होता 
है । प्रत्येक भूमि का स्वामी अपनी पेतृक भूमि को अक्‍्छा सम- 
भता है, पुराने बिचारो के बुह्े किसांन कोई परिवतंन नहीं 
चाहते, छोटे किसानो को चकबन्दी मे अधिक ज्ञाभ नही दिखाई 
देता क्योकि उनके पास एक या दो ही खेत होते है, तथा मौरूसी 
काश्तकार सममा है कि यदि उसने अपनी भूमि को बइल लिया 
तो उसके अधिकार जाते रहेगे | यह तो कठिनाइयां है ही, गांव 
का पटवारी भी चकबंदी नही चाहता वह समझना है कि चकवंदो 
हो जाने से उसकी आमदनी कम हो जावेगी | अस्तु, इस काय के 
करने वालो को अत्यंत थैये तथा सहानुभूति से काम करना चाहिये। 


१६० भारताय सहकारिता आन्दोलन 





जब किसी किसान के हूट से योजना असफल होती दिखाई 
दे तो उस किसान की भूमि को छोड़ देने से काम चल सकता है। 
परन्तु ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिनमे बहुत समय तथा 
रुपया खच करके योजना तैयार करने पर भी कतिपय किसानो 
के राजी न होने से सब्र किया धरा व्यर्थ होंगया। सन्‌ १६२८ मे 
यह नियस बनाया गया कि यदि ६० ग्रति शत सदस्य किसी 
योजना को रवीकार करे तो ८स योजना को लागू किया जावे । 


कुछ विद्वानो का कथन है कि बिना कोई क़ानून बनाये चक- 
बन्दी का काये सफलता पूबेक नहीं किया जासकता । कुछ लोगों 
का तो यहां तक कहता है कि सहकारिता आन्दोलन इस कार्य के 
लिये उपयुक्त नही है इस कारण क़ानून के द्वारा चकबन्दी होना 
चाहिये । किन्तु यह सब मानते है कि सहकारिता के इतने 
अधिक लाभ है कि जब तक इसके द्वारा सफलता मिल रही है 
तब तक इसको न छोड़ना चाहिये। जहा जहां चकब्नन्दी का कार्ये 
सफलता पूबेक होचुका है वहां लोगो की राय क़ानून बनाने के 
पक्त मे है | परन्तु अभी वह्‌ समय नही आया जब कि कानून 
के द्वारा चकबन्दी का काये किया जाबे, क्योकि यदि कोई ऐसा 
क़ानून बनाया गया तो यह कार्य रेवन्यू बिसाग के कर्मचारी 
करेंगे, फल यह होगा कि जनता का विश्वास हट जावेगा और 
बड़ी कठनाइयां उपस्थित होगी । 

१६२८ में रजिस्ट्रार सम्मेलन ने निम्न लिखित आशय का 
एक प्रस्ताव पास किया था। “जहां तक स्थानीय परिस्थित सहकारी 


भूमि की चकबन्दी करने वाली समितियां १६१ 
समितियो के द्वारा चकत्रन्दी के लिये अनुकूल हो वहां तक समि 
तियां यह काये करे। इस सम्मेज्नन मे कुछ सदस्यो ने बड़े जोरों 
से यह बात कही थी कि इस कठिन समस्या को हल करने का 
एक मात्र साधन सहकारिता आन्दोलन है, क्योकि किसान का 
अपनी भूमि से इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि यदि उसकी भूमि 
क़ानून द्वारा ले लो गई तो बड़ी अशांति फैलने का डर है। किन्तु 
केवल सहकारिता आन्दोलन के द्वारा चकबन्दी करने से काम 
बहुत धीरे होता है ओर समय बहुत लगता है | इस 
कारण विद्वानो को सम्मति मे जबरद॒स्‍्ती तो करनो ही पड़ेगी 
नही तो अधिक कार्य न हो सकेगा, किन्तु अभी वह समय नही 
आया है । जब साधारण जनता इसके लाभो से पूर्ण परि- 
चित होजावेगी तब क़ानून का सहारा लिया जा सकेगा। पंजाब 
मे प्रनन्तीय सरकार ने उन गांवो की मालगुज़ारी दो फसलो के 
लिए आधी करदी है कि जो चकबन्दी करवा लेगे। इसका फल 

ह हुआ है कि पिड्जले तीन सात्नो मे यह काये तीत्र गति से 
बढ़ा है । 
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शक ड़ 

मध्यश्रान्त ; चकबन्द[--मसध्य प्रान्त की छत्तीसगढ़ 
कमिश्नरी मे खेत बहुत छोटे तथा बिखरे हुये हैं | प्रान्तीय सर- 
कार ने कई वार इस समस्या को हल करने का विचार किया, 
सु (5 न वा 
रविन्यू तथा बन्दोवस्त विभाग के कसंचारियों ने चकबवन्दी करने 
का प्रयत्न भी किया किन्तु सफल्नता न सिली । इसी कमिश्नरी मे 
जमीदारो तथा मालगुजारों ने भी चकबन्दी करने का प्रयत्न किया 


१६२ भारतीय सहकारिता आन्दोलन 


किन्तु किसानो ने इस काय से सहयोग नही किया क्योकि साल- 

गुजार यह ग्रयत्न करते थे कि अच्छी भूमि उन्हे मिलजावे। 
छत्तीसगढ़ डिवीजन मे एक तो भूमि बहुत प्रकार की है दूसरे 
क़ानूनी अडचने भी है । इस कारण पग्रान्तीय सरफार ने कानून 
के द्वारा चकबन्दी करना उचित समझा | अस्तु, १६२८ मे एक 
एक्ट बनाया, गया जो अभी केवल छत्तीसगढ़ डिचीजन मे ही 
लागू किया गया है । 


इस एक्ट के अनुसार कोई दो या अधिक गांव की भूमि 
के खासी, अथवा स्थायी रूप से जोतने वाले, चकबनदी के 
लिए प्रा्थनापत्र दे सकते है | किन्तु शर्त यह है कि उनके पास 
गांव को भूमि का एक निश्चित भाग होना चाहिये | एक्ट के अनुसार 
गांव के कमसे कमम आधे भूमि जोतने वाले ( 9९परताशा 
772)6 )0]000 ५ ) जिनके पास गाव की दो तिहाई भूमि हो 
यदि चकबंदी की क्सी योजना को मानले और अधिकारियो से 
उसकी स्वीकृत मिल जाबे तो वह योजना अन्य लोगो पर लागू हो 
जावेगी । इस काय को करने के लिये एक आफिसर नियुक्त किया 
गया है । आफिसर को योजना की सखीकृत उच्च अधिकारियों से 
लेनी पड़ती। यद्‌ उस योजना से किसी को कुछ भी अपत्ति नही हो 
तो डिप्टीकमिश्नर अथवा सेटिलमेन्ट आफिसर स्वीकृति देसकता 
है, नही तो सेटिलमेन्ट कमिश्नर स्वीकृति देता है। इसकी कोई 
अपील नही होसकती केवल प्रांतीय सरकार इस बंटवारे को पल्लट 


हज 
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सकती है । अभी एक्ट नया है कितु ज्ञात होता है कि इससे कुछ 


कार्य हो जावेगा । यद्द कार्य रेविन्यू विभाग के द्वारा होता है । 


सयुक्त प्रान्त--संयुक्त प्रान्त मे लगभग २६ सहकारी 

भूमि चकबंदी समितियां स्थापित हो चुकी है । यह समितियां 
पंजाब समितियों को ही आदश मान कर काय कर रही है । कितु 
संयुक्त प्रान्त मे कठिनाइयां अधिक है । एक तो यहां गावों में 
भूमि बहुत प्रकार को होती है दूसरे ज़मीदार तथा किसान भी 
बहुत प्रकार के है जिनके अधिकारों मे बहुत भिन्नता है । इस 
कारण यह नही कहा जा सकता कि यह आन्दोलन कहां तक 
सफल होगा । 

देशी राज्यो मे बड़ोदा तथा काश्मीर मे चकबंदी समितियां 
सफलता पूवक काय कर रही है, इन दोनो राज्यो मे चकबंदी का 
काम क्रमशः बढ़ता जारहा है । 

भारतयष के प्रत्येक प्रान्त तथा देशी राज्य मे बिखरे हुये 
छोटे छोटे खेतो की समस्या ने विकट रूप घारण कर लिया है । 
प्रत्येक प्रान्‍्त मे इस समस्या पर विचार होरहा, किन्तु क्‍या 
उपाय काम में लाया जावे इसका निश्चय नहीं हो पाया है । पंजाब 
ने इस आन्दोलन से पथ ग्रदृशंक का कार्य किया है । 


ख्ु | 40 कप 
तरहवां पारच्छद्‌ 
सफ़ाई तथा स्वास्थ्य रक्षक समितियां 


भारतवर्ष के गांवों में गन्दगी का तो मानो साम्राज्य 
है। जिधर देखिये उधर ही कूड़डा तथा गन्दगी के ढेर दिखलाई 
देगे। कारण यह है कि गांव की गलियां कभी साफ नही की 
जाती, घरो के समीप ही अथवा कुछ ही दूरी पर खाद के ढेर 
लगा दिये जाते है जिनसे गन्दगी तो बढ़ती ही है साथ ही 
मक्खियां इतनी अधिक उत्पन्न हो जाती है कि सारे गांव मे वे 
फैली रहती हैं.। यह मक्खियां गन्दंगी को और भी बढ़ाती है । 
गन्दे पदार्थ पर बेठ कर मक्खियां अपने परो तथा पैरो मे 
गन्दगी ले आती है ओर उस गन्द्गी को भोजन, वस्त्र, जल, 
तथा बच्चो के चेहरे तथा पशुओ के मुँह, नाक, तथा आंख मे 
डाल देती है | इनके प्रभाव से दूपित होकर भोजन और जल 
आम निवासियों के स्वास्थ्य का नाश करते है। 


गांवों मे यह एक साधारण सी बात है कि घरो मे शौचगृह 
नही होते | स्री पुरुष सभी बाहर खेतो मे शौच के लिये जाते है । 
यदि कोई नदी, ताल, अथवा पोखरा हो तब तो कुछ कहना ही 
नही वह गांव भर के लिये शौच-स्थान का काम देता है। इस 
आदत से होने वाली भयंकर हानियो से अनभिज्ञ होने के कारण 
ही लोग इस विषय मे इतने उदासीन रहते है । 


भारतीय आमीण जनता निधेन होने के कारण जूते कम 
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पहिनती है। अधिकतर किसान नंगे पेर ही रहते हैं। फल यह 
होता है कि खेतो तथा सेदान में पड़े हुए सल से पैरो का सम्पके 
होने से एक प्रकार का कीड़ा मनुष्य की खाल पर असर करता 
है और मनुष्य को हुक वर्स नासक रोग हो जाता है। यह रोग 
भारतीय ग्रामों मे विशेष कर बंगाल मे बहुत होता है । जब मल 
सूख जाता है तो वह हवा के द्वारा इधर उधर फैल जाता है। 
हवा में मल के कण उड़ते रहते हैं. जो भोजन, और जल 
को दूषित करते हैं तथा बच्चो की आंखो मे पड़ कर उनकी आंखों 
को खराब करते हैं | गांवो मे धूल भी बेहद होती है. इससे स्वा- 
स्थ्य को बहुत हानि पहुंचती है । 
गांव वाले अपने मकान बनाने के लिये मिट्टी खोदते हैं 
जिससे गांव के आस पास बहुत से गड्ढे हो जाते है। वर्षों का 
जल इन गढ़ो मे भर जाता है ओर रुक जाने के कारण सड़ने लगता 
है। मलेरिया ज्वर के कीड़ो का तो वह उद्गम स्थान बन जाता 
है ओर गांव के निवासी ज्वर से पीड़ित होते है। गांव के घरो 
मे गन्‍्दे जल को बहा ले जाने के लिये कोई नाली नही होती । 
घरो का गन्दा पानी घरो,फे समीप ही सड़ता रहता है। घर 
अधिकतर कच्चे होते है और उनमे हवा के लिये कोई खिड़की 
इत्यादि नही लगाई जाती । साधारण किसान अपने पशुओ को 
उसी मकान मे रखता है जिसमे कि वह स्वयं रहता है इस 
कारण बह मकान गन्दे रहते है । 
इसके अतिरिक्त निधन अक्षिशित किसान स्वच्छता से 
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रइना नही जानता, जिसका परिणास अत्यन्त भयंकर होता है 
और हमारे गांव भयंकर रोगो के खाई अड्डे बन गये है। जो 
लोग कि गांवों के वास्तविक जीवन से परिचित नहीं हैं वे 
समभते हैं कि गांवो मे बीमारियां कम होती है किन्तु यह केवल 
भ्रम सात्र है। बात यह है कि गांवो के समाचार हम नगर 
निवासियो तक नहीं पहुँचते, न तो उनके पास पत्र है ओर 
न उनके पास प्लेटफार्स ही है कि जिससे वे अपने दुखो को 
सुना सके | वर्षों के दिनो मे तथा ब्षा के बाद तनिक गांवों में 
जाकर देखिये गांव मे सबेत्र लोगो को ज्वर से पीड़ित पाइयेगा 
ल्लेग, हैजा, चेचक, तथा ज्वर तो मानो हमारे गांवों मे स्थायी 
रूप से जम गये है। तिस पर भी हमारे गांवों मे ओषधियो का 
कोई प्रबन्ध नही है। सरकार तथां डिस्टिक्ट बोर्ड जो अस्पताल 
स्थापित करती है उसका लाभ शहर वालो को ही अधिकतर 
मिलता है। 


कुछ वर्ष हुए अखिल भारतवर्षीय सैडिकल कानफ्रोस 
(डाक्टरो की सभा) ने अपने अधिवेशन मे इस आशय का एक 
प्रस्ताव स्वीकार किया था कि सारतवर्प से प्रति वर्ष ? करोड 
के लगभग मनुष्य दो सप्ताह से लेकर चार सप्ताह तक के लिये 
उन रोगो से पीड़ित रहते है जो कि रोके जा सकते है। रोग 
अस्त मनुष्यों के केवल बे ही दिन नष्ट नहीं होते जिनमे बह 
बीमार रहते हैं वरन उनकी कार्य शक्ति कुछ महीनो के लिये कम 
हो जाती है। यही नहीं कि इतनी अधिक संख्या मे मनुष्यो 
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तथा खस्लियो का उन वीमारियो के कारण जो कि प्रयत्न करने 
पर रोकी जा सकती हैं समय नए्ट होता है, (जिस समय मे दे 
खेती-बारी तथा अन्य घधो मे काय करके देश के लिये अधिक 
सम्पत्ति उत्पन्न करते) बरन लाखो की संख्या मे इन रोगों के 
कारण मनुष्य, स्त्रियां, तथा बच्चे मर भी जाते है । 

यदि इन योगो हारा होने वाली आर्थिक हानि का हिसाव 
लगाया जाबे तो वह प्रति बष करोड़ो रुपये होती है । यदि और 
किसी कारण से नही तो केवल देश की आर्थिक हानि को देखते 
हुए यह बहुत जरूरी मालूम होता है कि मैडिकल विभाग 
( चिकित्सा विभाग ) पर अधिक रुपया खचे करके इन रोके 
जा सकने वाले रोगो को रोका जाबे, जिससे कि देश में सम्पत्ति 
की उत्पत्ति करने वालो की काय शक्ति नष्ट न हो और देश में 
अधिक सम्पत्ति उत्पन्न की जा सके। अस्तु, पाठकों को यह 
ध्यान मे रखता चाहिये कि स्वास्थ्य का प्रश्न आर्थिक प्रश्न है । 
आगे हम यह बतलाने का प्रयत्न करेगे कि सहकारिता के द्वारा 
स्वास्थ्य रक्षा का प्रश्त कहां तक हल किया जा सकता है । 
बेगाल की एन्टो मलेरिया# समितियां--बंगाल म्‌ 
मलेरिया के कारण मनुष्य जीवन का अत्याधिक ह्वास होता हैं। 
प्रति वर्ष इसके कारण बहुत संख्या में मनुष्य मरते है और 
इसका प्रकोप प्रति वष बढ़ता ही जाता है | कही कही तो सज्ञ- 
रिया के कारण गांव के गांव उजड़ गये है । यद्यपि इस भयंकर रोग 


*# सलेरिया निवारक | 





वन आ कु 


कट इसका 
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ने प्रान्त के जीवन को तहस नहस कर रक्‍्खा है, किन्तु सरकार 


अभी तक इसको रोकने का कोई भी उपाय न कर सकी | कारण 
यह है कि सरकार का विश्वास है कि इस कार्य में व्यय चहुत 
अधिक होगा साथ ही जनता का यह विश्वास था कि इस रोग 
को तभी रोका जा सकता है कि जब कोई बड़ी योजना तैयार की 
जावे ओर प्रान्त भर मे इसको रोकने का प्रयक्ष किया जावे | इस 
कारण बंगाल के ग्रामीण हताश से हो गये थे । 

इस निराशाजनक वातावरण का मुख्य कारण यह था कि 
विशेषज्ञों की यह सम्मति थी कि सल्लेरिया ज्वर का कीड़ा रुके 
हुये पानी में उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न होने के स्थान से 
आठ मील तक जा सकता है । अस्तु जब तक कि किसी गाव के 
आठ मील चारो ओर जितने गड्ढ़े हैं वे भर न दिये जाबें अथवा 
रुके हुये पानी मे मिट्टी का तेल न डाल दिया जाबे मलेरिया नहीं 
रोका जा सकता ” | अस्तु, यह समझ कर कि यह काये गांवों मे 
रहने वालो की सामथ के बाहर है कोई प्रयत्त नही किया गया । 


किन्तु डाक्टर गोपाल चन्द्र चर््ज ने खोज करने के उप- 
रानत यह पता लगाया कि मलेरिया का कीड़ा अपने जन्म स्थान 
से आध सील से अधिक जा ही नही सकता । और सरकारी 
विशेषज्ञों का सत गलत है, अब तो संसार के प्रायः सभी विशेषज्ञो 
ने चटर्जी महोदय के सिद्धांत को ठीक मान लिया है। अब इस 
बात मे संदेद नहीं रह गया है कि कीड़ा आध मील से अधिक 
नहीं जा सकता । डाक्टर चटर्जी ने सोचा कि इस भयंकर रोग 
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से छुटकारा पाने का सब से सस्ता और अच्छा उपाय यही है 
कि गांवों मे सहकारी समितियां स्थापित की जाबे। इसी उद्देश्य 
को ले कर डाक्टर चटर्जी ने १६१२ में ऐन्टी मलेरिया लीग 
स्थापित की और इस लीग के द्वारा उन्होने प्रचार करना प्रारम्भ 
किया | डाक्टर चटर्जी ने सब प्रथम पानी ह्वाटी मे ऐन्‍्टी मलेरिया 
समिति की स्थापना को और उन्हे वहां आशाजनक सफलता 
प्राप्त हुई । क्रमशः समितियों की संख्या बढ़ले लगी । इस आन्‍्दो- 
लन को गांव गांव मे फैलाने के लिये डाक्टर चटर्जी ने एक 
संस्था की स्थापना की जिसका नाम “ सेन्‍्ट्ल कोआपरेटिव ऐबन्दी 
मलेरिया सोसायटी लिमिटेड ” है । 
सैन्ट्ल सोसायटी के व्यक्ति विशेष तथा ऐन्टी मलेरिया 

सोसायटी, दोनो ही सदस्य होते है । व्यक्ति विशेष सदस्य अधिक- 
तर डाक्टर होते हैं अथवा वे लोग कि जिन्हे इस आन्दोलन से 
सहानुभूति होती है । इस समय सैन्ट्ल सोसायटी की ६०० से 
अधिक ऐन्टी मलेरिया समितियां सदस्य हैं । सैन्ट्ल सोसायटी के 
व्यक्ति विशेष वार्षिक ६ रुपया चन्दा देते है और वहुत से सदस्यों 
ने सोसायटी को यथेष्ट दान भी दिया है। ग्रामीण समितियां सैन्ट्रल 
सोसायटी के हिस्से नहीं खरीदती। प्रान्तीय सरकार सैन्ट्ल 
सोसायटी को ग्रोट देती है। सेन्ट्ल सोसायटी इस रुपये से प्रामीय 
समितियों की सहायता करती है तथा प्रचार कार्य मे व्यय करती 
है। सेन्ट्ल सोसायटी के निम्न लिखित उद्देश्य है। 


(१) प्रान्तभर से ऐन्टी मलेरिया तथा स्वास्थ रक्तक समि- 
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वियो की स्थापना करना जिससे कि प्रान्त मे रोगो को रोका जा 
सके । 

(२) श्राम समितियों को, मलेरिया, काला आजार, मझंग, 
हैजा, चेचक, क्षय रोग, तथा कुष्ट रोग को रोकने के तरीकों को 
बताना, तथा उन तरीक़ो को काम मे ल्ञाने क लिए उत्साहित 
करना | 

(३) प्रान्त मे इस डद्य श्य की पूर्ती के लिये प्रचार करना । 

(४) ग्राम्य समितियों की देख भाल करना तथा सेन्‍्दूल 
सोसायटी की शाखाये स्थापित करना । 

आरम्भ मे सैन्ट्ल सोसायटी से सम्बन्धित ग्राम्य समितियों 
की संख्या कम थी इस कारण सोसायटी उनकी देख भाल भी 
करती थी । क्रिन्तु अब ग्राम समितियों की संख्या अधिक है तथा 
प्रांतीय सरकार इन समितियों को डिस्ट्क्ट बोर्ड के द्वारा सहा- 
यता देती है, इस कारण समितियों की देख भाल का कार्य 
डिस्ट्रिक्ट बोडे द्वी करते है। सैन्ट्ूल सोसायटी केबल नई सप्ति- 
तियो को स्थापित करती है । 

आस समितियां अपने गांव मे मलेरिया तथा अन्य रोगो 
को रोकने का कार्य करती है। समितियों के सदस्यों को चार 
आने से लेकर एक रुपया प्रति मास चन्दा देना पड़ता है। प्रत्येक 
समिति एक वेद्य अथवा डाक्टर को कुछ मासिक देकर रखती 
है जो कि सदस्यो के घरो पर बिना फीस लिये जावा है और 
उनकी चिकित्सा' करता है। सैन्ट्ल सोसायटी समितियों को 
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भी आर्थिक सहायता देती है । इन समितियों ने बहुत से अस्प- 
ताल तथा स्कूल खोल रक्खे हैं । इनमे कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं 
जिनसे सब साधारण को दवा मिलती है, ओर कुछ ऐसे हैं जो 
केवल हिस्सेदारी को ही दवा देते हैं । 
जँब किसी ज्षेत्र'मे कुछ समितियां स्थापित हो जाती हैं को 
सैंन्दूल सोसायटी उनको दृढ़ करने के लिये एक श्रूष कमेटी 
स्थापित कर देती है । इस कमेटी पर प्रत्येक समिति का एक प्रति- 
निध रहता है। यह अप कमेटी किसी भी समिति के कार्य मे द्खल 
नही देती, वह केवल प्रत्येक समिति से कुछ चन्दा लेकर उन 
समितियों के लिये एक चिकित्सक रखती है । चिकित्सक को 
उस क्षेत्र मे व्यक्तिगत प्रेक्टिस करने की खतंत्रता होती है परन्तु 
समितियों के सदस्यों के घरो पर उसे नाम मात्र थोड़ी सी फीस 
: लेकर जाना होता है । यदि कही काला-आज़ार रोग फेल जाता 
7 है तो एक स्थान पर एक ओऔषधालय खोला जाता है, चिकित्सक 
वहां पर सब रोगियो की मुफ्त चिकित्सा करता है । ओऔपधियां 
सैन्दूल सोसायटी देती है। यही चिकित्सक मलेरिया, चेचक, 
तथा हैजे' का प्रकोप बढ़ने पर उसको रोकने का उपाय 
करते है। 
आराम समितियां मलेरिया को रोकने के लिये वर्षा से पू्े 
गांव के समीपवर्ती सब गड़ढ़ो, खाइयो, तथा पोखरों को भर 
देती है। नाले और नालियो को ऐसा खोद दिया जाता है कि 
वर्षा का पानी बह जावे | यह काये प्रति वर्ष वर्षा के आते से 
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पूष समाप्त कर दिया जाता है। वर्षा के उपरान्त तीन महीने तक 

गांव के समीप जहा जहां पानी इकट्ठा हो जाता है वहां वहां 
समिति सिद्टी का तेल छुड़वाती है, जिससे कि मलेरिया के 
कीटाणु उत्पन्न ही न.हो सके | समिति के प्रत्येक सदस्य को एक 
छपी हुई पुस्तक दी जाती है, जिसमे वह प्रति सप्ताह उसके घर के 
लोग कितने दिनो के लिये मलेरिया से बीमार पड़े, यदह्‌ लिख देता 
है। समिति का सन्त्री इन पुस्तको के द्वारा गांव मे मलेरिया का 
प्रकोप कैसा रहा इसका लेखा तैयार करता है| इससे सदस्यों को 
यह ज्ञात हो जाता है कि गांव मे मलेरिया घट रहा है कि नहीं । 


, भास ऐन्टी मलेरिया सहकारी समितियां अपने सदस्यो से 
थोड़ा सा मासिक चन्दा केती है, यदि कोई बड़ा काम करना हुआ 
तो सरकार तथा सैन्टूल सोसायटी से सहायता की प्राथना करती 
है । यही एक इन समितियों की कमजोरी है कि यह आर्थिक दृष्टि 
से स्वावलम्बी नही है। इस कमी को दूर करने के लिये १६२७ मे 
सैन्दूल मलेरिया सोसायटी ने एक एसोसियेशन स्थापित की, 
जो आम समितियों के सदस्यो की बंजर भूसि पर (जिस पर 
वे खेती न करते हो ) तरकारी तथा फलो के छोटे छोटे बाग 
लगवाती है, और इन बागो की पेदावार को बिकवाने का प्रबंध 
करती है । इस एसोसियेशन की संरक्षता से एक कमेटी स्थापित 
की गई है जिसके सदस्य कृषि शास्त्र के विशेषज्ञ है जो भूमि, 
खाद, तथा बीज् सम्बन्धी खोज करते है, और गांव मे समितियों 
के बागो को देखते है और उन्हे सलाह देते रहते है । इन बागो 
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मे सदस्य अधिकतर अपनी आवश्यकत्ताओ के लिये तरकारियां 
उत्पन्न करते है। इस समय तक बंगाल मे ७०० से कुछ ही कम 
समितियां मलेरिया को रोकने का कार्य कर रहीं है । 


संयुक्त प्रान्त आद--संयुक्त प्रान्त मे सहकारी साख 
समितियों ने कही कही स्वास्थ्य विभाग के कमंचारियों की सहा- 
यता से स्वास्थ्य रक्षा का का काये करना आरम्भ किया है । 
सदस्यो को खाद गड़ढ़ो मे रखने का आदेश दिया जाता है, गांव 
में सफाई रखने के लिये वे उत्साहित किये जाते है, ट्रेंड दाइयो 
को रखने का प्रयत्न किया जाता दे तथा सदस्यो को अस्पताल 
खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रहन 
सहन सुधार समितियां ( 0€६४७॥ ॥ए708 800७८७४ ) भी 
गांवों मे सफाई कराने का प्रयत्न करती है । इन समितियों के 
विषय मे पिछले परिच्छेद मे लिखा जा चुका है । 
संयुक्त प्रान्त के अतिरिक्त बिहार उड़ीसा मे कुछ सैन्द्ल 
बेक तथा सहकारी साख समितियां गांवो मे सफाई तथा चिकि 
त्सा का प्रबंध करती है। यह समितियां गांवो को साफ करती 
हैं, केंओ मे दवाई डलवा कर उनके जल को शुद्ध करती है। 
ओपधियो को बिना मूल्य बांटती है, तथा आयुर्वेदिक और 
यूनानी अस्पताल स्थापित करती है। वस्बई मे कुछ समितियां 
अस्पतालो की आट देती है जो औपधियां सुफ्त चांटते है । 


लेखक की योजना--भारतवर्ष मे रोगो के कारण 
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सनुष्य जीवन तथा शक्ति का जो भयंकर हास हो रहा है बह 
हम पहिले ही लिख चुके हैं| हमारे गांवो की गन्दुगी और वहां 
चिकित्सा का कोई प्रबंध न होने के कारण ही यह छास निरन्तर 
हो रहा है | अस्तु, गांवो की सफाई तथा स्वस्थ्य रक्षा की समस्या 
हमारे लिये महत्व की है। यह काये सहकारी समितियों के छारा 
सफलता पूबक किया जा सकता है। 

प्रत्येक गांव मे एक स्वास्थ्य रक्षक समिति की स्थापना की 
जाचे । गांव वालो को ससिति के लाभ समझा कर उसका सदस्य 
बना लिया जाघबे । अयत्न यह होना चाहिये कि ग्रत्येक घर से एक 
सदस्य बनाया जावे | सदस्य चार आना प्रति मास चन्दा दे। 
जो लोग कि बहुत ही निधन हो और चार आना प्रति सास 
चन्दा न दे सके उनसे चन्दा न लिया जाबे, उसके बदले मे व्ह 
सदस्य सास मे एक दिन समिति का कार्य कर दिया करे । यदि 
कोई सदस्य चाहे तो अपना चन्दा अनाज मे भी दे सकता है, 
"किन्तु चन्दा देने वाले तथा काये करने वालो मे कोई अन्तर न 
होना चाहिये ।सब ग्रकार के सद्स्यो के अधिकार एक ही हो । 

साधारण सभा प्रति वर्ष का बजट पास करे तथा समिति 
का वार्षिक प्रोगाम निर्धारित करे । साधारण सभा एक 
पंचायत, और उसका सरपंच, दो मन्त्री तथा एक फोषाध्यक्ष, का 
निर्वाचन करे। पंचायत साधारण सभा द्वारा निमश्चित की हुई 
नीति के अनुसार काय करे | दोनो मन्त्री समिति के कार्य का 
संचालन करे। जो सदस्य चन्दा नही दे उनसे मन्त्री समिति 
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का निम्न लिखित काम करवाले,समीपवर्ती सब गड्ढ़ों को पाट देना, 
तथा नालो के बहाव को एसा खोद देना कि जिससे पानी एक 
स्थान पर न रुक सके | जब वपां ससाप्त हो तब जहां जहां पानी 
रुक जावे वहां समय समय पर सिद्टी का तेल डलवादे । इसके 
अतिरिक्त ऐसे सदस्यों से औपवचालय से काम लिया जावे वथा 
समय पड़ने पर वे लोग ओर स्थानों पर भेजे जा सकते है । 
समिति चिकित्सक की सलाह से कुछ ओपधियों का संग्रह 
करे, जो साधारण रोगों मे काम आ सके | ओऔपधियों को 
सद्स्यो मे बांदने का कार्य दूसरे मन्त्री के द्वाथ मे रहे । समिति 
गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव से कुछ दूरी पर गडटे 
खुदवाये । यह गड़्ढ़े ६ या ७ फीट गहरे हो, गड़ढ़ों के चारों और 
स्रहर अथवा फूस की आढ खड़ी कर दी जाव, तथा गटड़ के 
मेंह पर दो लकड़ी के तख्ते रख दिये जायें यही गड़ढे गांव के 
शौोचग्ृह हो । सदस्वों को मैंदानों में शीच जाने की हानियां बता 
कर वहां शोच जाने पर वाधित किया जाबे | कुछ शोाचयह 
( 706 [,86705 ) स्तरियों के लिये प्रथक कर दिये ज्ञाव । 
समिति एक मेहतर को नोफर रच्खे जो गांव के घरो का कूटा 
प्रति दिन भर कर इन शौचयद्दों मे टाल आया करे,ओऔर सांग की 
गलियों की सफाई रक्खे | समिति प्रत्येक सदस्य ऊो गइदों में 


कह न पु ्क मा दा ञ् प्योर गण रच मा की 

खाद बनान के लाभा का समझाय और उन साहटा रे रशाद 
बे न कक डक च्स्सा 5 कर 8-05 हक २2 न ९ आऔ'2 अन्य जो >> 
तयार करने के लिय उत्साहित करे। प्रत्यक फ़ि दी गलट 
0) जी क् मद 

तथार दूर, एक मे से ऊच स्याद नलिशदा जाथ नंद टुस्र च्पे 
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गोबर इत्यादि भरा जावे । किसान प्रतिदिन गोबर, भूसा, तथा 
चारा जो पशुओ के पास बच रहता है, तथा घरों का कूड़ा इन 
गड़ढ़ो मे डाल दिया करे | इससे दो लाभ होगे एक तो गंदगी 
दुर हो जावेगी दूसरे अच्छी खाद उत्पन्न होगी। समिति शौच- 
ग्रहों मे बनी हुई खाद को बेच दे । 


समीपवर्ती गांवों की स्वस्थ्य रक्तक समितियां मिल कर एक 
समिति बनाबे । बड़ी समिति एक चिक्रित्सक तथा एक ट्रेड दाई 
नियुक्त करे । इन कस चारियो को निजी ग्रैक्टिस करने की आज्ञा 
न होनी चाहिये। दाई का यह काय हो कि वह बड़ी समिति से 
सम्बन्धित गांवो से बच्चा जनाने का काम करे। प्रत्येक सदस्य 
से बच्चा जनाने की फीस आठ ञआना से एक रुपया तक की 
जाबे । डाक्टर बीच के गांव मे रहे और प्रति दिन दो गांवो मे 
जाकर वहां जो भो बीमार हो उनको दवा दे। प्रत्येक गांव मे 
तीसरे दिन डाक्टर जाया करे। इस बीच मे सभा का मन्त्री वह 
दवा जो डाक्टर बतला जावे, रोगियो को देता रहे । यदि किसी 
रोगी को देखने के लिये डाक्टर को उसके घर जाना पड़े तो उस 
सदस्य से आठ आना या चार आना जैसा भी निश्चित किया 
जावे समिति फीस ले । यदि कोई गांव का रहने वाला 
समिति का सदस्य न बने तो उससे डाक्टर तथा नसे की दुगनी 
फीस ली जावे, वह रुपया उसी समिति मे जमा किया जावे । 


चिकित्सक का मुख्य काय केवल चिकित्सा करना ही 
न होगा वरन रोगो से बचने के उपाय बतल्ाना भी उसका कर्तव्य 
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होगा । सप्ताह से एक दिन नियत किया जावे जब डाक्टर मेजिक 
लैनटन चित्रो तथा चार्टों को सहायता से व्याख्यान देकर बतलावे 
कि रोग क्यो उत्पन्न होते है और उनसे बचने के क्या उपाय है। 
बड़ी समिति के काय कर्ता चिकित्सक की सलाद से प्रचार काय 
करे । जब कभी समीपवर्ती स्थान मे मेला अथवा पेंठ लगे 
तब बड़ी समिति के पदाधिकारियों को वहां विशेषकर स्वास्थ 
सम्बन्धी प्रचार करना चाहिये । 
यह बड़ी समितियां अथवा समूह्दिक समितियां मिलकर तह- 

सील समिति का संगठन करे तहसील समितियों का कार्य केवल 
ग्राम समितियों की देखभाल करना, स्वास्थ रक्षा सम्वन्धी प्रचार 
करना, तथा जिले के स्वास्थ विभाग के कमेचारियो से लिखा पढ़ो 
करके जब कभी उस तहसील के किसी क्षेत्र मे कोई बीमारी फेल 
रही हो तो उसको रुकवाने का प्रयत्न करना होगा। बड़ी समितियों 
के प्रतिनिधि तहसील समिति में जावेगे | इस प्रकार संगठन हो 
जाने से जिले के मेडिकल आफिसर तथा डिस्ट्िक्ट बोडे के अधि- 
कारियो को गांवों मे बीमारी फेलने के समय सफलता पूब क चेता- 

वनी दी जा सकती है और उनसे सहायता ली जासकती है। 

प्रत्येक प्रान्त मे एक प्रान्तीय स्वास्थ रक्तक समिति का संग- 

ठन होना चाहिये । जो भ्रांसो मे कार्य करने के लिये दाइयों तथा 

चिकित्सको को तैयार करे, आन्दोलन का नेत्रत्व अरहरण करे. 

तथा प्रचार काये करने के लिए साहित्य प्रकाशित करे । प्रांवीय 

समिति को उन दाइयो में से जो इस समय गांवों में काय॑ करती 
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है, साफ, चतुर, तथा कम आयु वाली दाइयों को छांट लेना 
चाहिये और उन्हे छात्रवृत्ति देकर दाई कर्म की वेज्ञानिक शिक्षा 
द्लिवाकर अपने अपने गांवों मे भेज देना चाहिये । सामूहिक 
समितियां इन्ही दाइयो को नोकर रकक्‍्खें | बच्चा जनाने के अति- 
रिक्त इत दाइयो का यह भी कतेठ्य होना चाहिये कि यह माताओ 
को बतावे कि बच्चों का ल्ञालन पालन किस प्रकार होना चाहिये। 
चिकित्सक भी ऐसे होने चाहिये जो कि गांवों के रहने वाले ही 
हो ओर गांवो से रहना पसन्द करे | प्रारम्भ मे तो आयुर्वेदिक 
विद्यालयो मे से निकले हुए युबक छांट लिये जाबे तथा उनको 
कुछ दिनो आवश्यक शिक्षा देकर गांवो मे भेज दिया जांबे | इसके 
बाद गांवो मे रहने वाले शिक्षित नवयुवको को ग्रान्तीय समिति 
आयुर्वेदिक विद्यालयों मे भेजकर इस कार्य के लिये तैयार करावे ! 

प्रान्‍्तीय सरकार प्रान्तीय समिति को आवश्यकतानुसार 
ग्रांठ ( सहायता ) दे । डिस्ट्िक्ट बोडे सामूहिक समिति को 
चिकिसक तथा दाई का आधा बेतन दे । 

इस प्रकार यदि संगठित ढंग पर सहकारिता आन्दोलन का 
उपयोग स्वास्थ रक्षा आन्दोलन के लिए क्रिया जाबे तो ग्रामो मे 
स्वास्थ रक्षा की समस्या हल हो सकती है | प्रान्तीय समिति एक 
पत्रिका प्रकाशित करे, टूट छपवावे, चित्र तैयार करावे, फिल्म 
तेयार करावे, तथा सेजिक लैनटर्न के लिये सलाइडस तैयार 
कराकर प्रचार के लिए गांवो मे भेजे । 


इ>ू-माकााभाक ७७७७७०७»०क ॥७० कमरा इनकनानजमक, 
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बेचना, आवश्यक वस्तुओ को खरीदना, तथा ग्रामीय-उद्यीग- 
धन्धो के द्वारा सम्पत्ति उत्पन्न करना ही मुख्य कार्य हैं | किसान 
किसी भी देश मे साधन सम्पन्न नहीं होता इस कारण उसको 
बीज, यन्त्र, खाद, तथा देनिक व्यवहार की वस्तुएं गांव के बनिये 
अथवा दूकानदार से खरीदनी होतो है, और उन बस्तुओ के 
लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है। किसान बेचने की कला को 
भी नही जानता इस कारण वहां भी वह गांव के बनिये, तथा 
मंडियो के दलालो ओर व्यापारियों से लुटता है, और उसको 
अपनी पेदावार का मूल्य कम मिलता है । 


यदि हम चाहते है कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे 
तो केवल साख का प्रबन्ध कर देने से ही काम नहीं चलेगा, 
उसके लिये क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना करना आवश्यक 
होगा । नही तो जहां हम साख समितियो के द्वारा क्रिसान को 
महाजन के हाथो से बचाते, हैं वहां वही महाजन किसान को 
आवश्यक वस्तुएं बेचने मे तथा उसकी पेदावार खारीदने मे लूटता 
रहेगा | इस कारण क्रय विक्रय समितियो के स्थापित किये बिना 
किसान की स्थिति सुधर नही सकती । 

ऋकय-.-सहकारी साख समितियों के द्वारा यह काये सफलता 
पूवेक किया जा सकता है। साख समिति का जब कोई सदस्य 
किसी वस्तु को खरीदने के लिये ऋण ले तब रुपया न देकर 
उसको वह वस्तु खरीद कर दी जाबे। जहां क्रय समितियां 
स्थापित की गई है वहां यह तरीक़ा है कि सदस्यो से आडेर 
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इकदठे कर लिये जाते है फिर एक साथ चीजें मंगाकर सदस्यों मे 
बांट दी जाती हे,केवल नाम मात्र का कमीशन ले लिया जाता है । 
इससे यह्‌ लाभ होता है कि समिति थोक मृल्य पर चीजें खरीद 
सकती ६ और सदस्यो को अधिक मूल्य नहीं देगा पड़ता | क्रय 
सहकारी समि तयो की सफल्नत। के लिये यह अत्यन्त आवश्यक 

है कि बाजार का अध्ययन किया जावे। गद्शार माव के उनार- 

चढ़ाव का अध्ययन करने से यह त्ञाभ होगा कि सम्रिति मनन्‍्दा के 

समय खरीद करेगी । समिति के छात्र ऋर्वाओं को यह देखना 

चाहिये कि बिना सांग के कोई वन न रूम जावे। आरम्भ 

मे केवल उन्हीं बस्तुओ को खुरंग् जाते त्रिनकी सदस्यों में 

अधिक मांग हो । 
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मिल सकता है | बम्बई प्रान्त मे कपास वेचने वाली समितियां 
बीज रखती है। किन्तु अभी तक इस प्रकार की समितिया 
भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तो से बहुत कम है । 


विक्रय समितियां--यह तो पहिले ही कहा जा चुका है 
अधिकतर किसान ऋणी है इस कारण वे अपनी फसल बेचने में 
स्वतन्त्र नही होते | जो गांव का बनिया लेन देन करता है वही 
फसल को खरीदता है| छोटे किसानो को तो अपनी फप्तल उसी 
बनिये के हाथ बेचनी पडती है | एक तो फसल कटने के कुछ 
दिनो बाद तक बाजार भाव वबेसे हो गिरा रहता है, दूसरे बनिया 
गांव मे अकेला खरीरदार होता है इस कारण वह बाजार भाव 
से भी कम कीमत पर फसल खरीद लेता है। किसान बाजार 
भाव से अनिभिज्ञ होने के कारण जो मूल्य बनिया देता है 
ले लेता है। कपास, तम्बाकू, जूट, तथा अन्य कच्चा औद्योगिक 
माल खरीदने के लिए व्यापारी, ( जो कि बड़े बड़े व्यापारियों के 
एजेन्ट होते है ) गाबो मे जाकर फसल को खरीदते है। यह व्या- 
पारी विदेशों के भाव को भसली भांति जानते है इस कारण यह 
लोग गांव के सीधे साधे किसानो को जो मूल्य देते है वह उन्हे 
स्वीकार करना पड़ता है। जिन किसानो के पास भूमि अधिक 
होती है ओर जिनकी पेदावार भी अधिक होती है, वे यदि समीप 
में कोई मण्डी होती है तो वहां पेदावार लेजाकर बेचते है | कितु 
इन संडियो मे किसान को खूब ही लूटा जाता है। नियमानुसार 
टेक्स तो उसे देना ही पड़ता है, मंडी से गाड़ी खड़ी करने का 
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किराया तथा दलालो की दलाली उसे देनी पड़ती है। दुलाल 
व्यापारियों से मिला रहता है और किसान को उस मूल्य पर कि 
जो दुल्लाल तय करता है पैदावार बेचनी पड़ती है। जब क्नीमतः 
निश्चित हो जाती है तो व्यापारी के गोदाम पर तुलाई शुरू होती 
है कही कही बांट जाली होते है ओर जब कि गाड़ी आघी तुल 
जाती है तब व्यापारी यह कह कर कि अन्द्र वस्तु खराब 
निकली लेने से इंकार करता है । बिचारे किसान को विवश 
होकर कम मूल्य स्वीकार करना पड़ता है, क्योकि उसे अकेले 
गाड़ी भरना असस्मव दिखाई देता है । किसान को कही 
कही तुलाई भी देनी पड़ती है | तद्उपरान्त मूल्य चुकाते 
समय व्यापारी घमंशाला, गौशाल, मन्दिर, प्याऊ, पाठशाला, 
तथा ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यो के लिए प्रति रुपया कुछ पेसे 
काट लेता है | शाही कृपि कमीशन का विचार है कि इस प्रकार 
किसान का पंदावार के मूल्य का १० या १२ ग्रांतवशत कट जाता 
है, ओर सेठजी दानवीर कहलाते है । 

जब तक किसान को इस भयंकर लूट से नहीं बचाया जावेगा 
तब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। केवल 
साख समितियों के स्थापित करने से कुछ न होगा । 

इसी उद्देश्य से बम्वई मे कपास तथा गुड़,ओर बंगाल मे धान 
तथा जूट बेचने के लिए सहकारी समितियां स्थापित की गई है। 


बम्बइ का वक्रय सामातेया--बस्बई प्रान्त मे ६० के 


+ 


लगभग विक्रय समितियां काये कर रही है । इनमे ३० से ऊपर 
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तो केवल कपास वेचने की समितियां हैं। इनके अतिरिक्त गुड़, 
तम्बाकू, मिच, धान, तथा प्याज बेचने के लिए भी समितियां 
स्थापित की गई हैं| गुजरात तथा कनाटक मे कपास वेचने वाली 
समितियों को विशेष सफज्नता मिली है । गुजरात के सूरत तथा 
भड़ोंच जिलो मे यह समितिया अधिक संख्या मे हैं । एक समिति 
चार या पांच गांवो को पैदावार को वेचती है । विक्रय समिति 
के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हे फरि प्रचन्ध ठीक हो इस कारण यह 
आवश्यक होता है व्यापार से परिचित लोग प्रवन्ध कारिणी 
समिति से रक्खे जावे जो कि समिति के कार्य को चलावें | इसी 
उद्य श्य से गुजरात की सब समितियों ने एक संघ स्थापित किया 
है जो कि इन समितियों की देख भाल करता है। 

कर्नाटक ग्रान्त की कपास बेचने बाली समितियों ने आशा- 
तीत सफलता प्राप्त की है, इस प्रान्व को अधिकतर कपास इन्ही 
समितियो के द्वारा बेची जाती है, स्थानीय व्यापारियो ने इन 
समितियों का बहुत विरोध किया कितु अब यह समितियां बलवान 
होगई हैं । १६३० से कर्नाटक प्रान्त की समितियों ने २३ लाख 
रुपये की तथा गुजरातकी समितियों ने १८ लाख की कपास बेची | 

क्रय विक्रय समितियां परिमित दायित्व वाली होती है, यह 
समितियां बड़े ज्षेत्र मे काये करके ही सफल हो सकती है क्योकि 
इन समितियो को अधिक राशि से वस्तुओ को खरीदने तथा 
पैदावार को बेचने से ही लाभ हो सकता है । क्रय विक्रय 
समितियो के केवल वे ही लोग सदस्य बनाये जाते है जो 
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फसल को उत्पन्न करते है। जो लोग कि कुछ बेचना या खरीदना 
नही चाहते वे इन समितियों के सदस्य नहीं बनाये जाते। 
समिति का लाभ सदस्यों मे खरीद फरोख्त के हिसाब से बांट 
दिया जाता है। यदि किसी किसान ने समिति के द्वारा १०० सन 
कपास बेची है ओर दूसरे ने केवल ४० मन ही बेची है तो दूसरे 
को पहली से आधा लाभ मिलेगा। कुछ लोगो का मत है कि 
पेदायार बेचने का काय. साख से बिलकुल भिन्न है और कठिन 
भी है । इस कारण क्रय विक्रय का कास एक समिति करे तथा 
खाख देने का काम दूसरी समिति करे, किन्तु एक बात ध्यान से 
रखने की है कि सदस्यों के लिये आवश्यक वस्तुओ को खरीदने 
का कार्य साख समितियां भत्नी प्रकार कर सकती है। आयरलेड 
मे सब काय एक ही समिति करती है । 


गुजरात की समितियां समीपवर्ती गांवो की सहकारी साख 
समितियों का एक सामूहिक संगठन सात्र होती है। तीन चार 
गांवो की साख समितियो के सदस्य उसके सदस्य बन जाते है! 
सदस्य एक प्रकार की द्वी कपास उत्पन्न करते है । सब कपास 
इकट्ठटी करली जाती है ओर बेच दी जाती है । कर्नाठक प्रान्त 
की समितियां सद॒स्यो की कपास को इकट्ठा नहीं करतीं वरन 
उनकी कपास प्रथक प्रथक नीलाम कर देती है । 
क्रय समिति-- समिति का सैनेजर साख समितियों के 
हारा सदस्यो से आडंर मंगवाता है। सदस्यो को जिन वस्तुओं 


चित 


की आवश्यकता होती है वे उसके लिये आडर दे देते हैं | सब॒ 
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आर्डर प्रबंध कारिणी समिति के सामने रक्खे जाते हैं, समिति के 
आदेशानुसार मेनेजर प्रबंध कारिणी समिति के एक सदस्य की 
सहायता से वस्तुएँ खरीदता है । समिति उन वस्तुओं को सदस्यों 
के हाथ बेच देती है । लाभ सदस्यों की खरीद के हिसाव से बांट 
दिया जाता है । बम्बई मे क्रय विक्रय यूनियन अभी तक केचल 
बीज, खाद, तथा खेती के यन्त्रों को ही खरीदती है। यह यूनियन 
सदस्यो के लिये बेल भी सफलता पूवंक खरोद सकती है। गुज- 
रात की कुछ समितियां अपने सदस्यो को अच्छी कपास का 
बीज देती है ओर कपास को पेचो से ओटवा कर बेचती है । 


क्रय विक्रय समितियों के कार्य मे कुछ कठिनाइयां उपस्थित 
होती है जिनपर यहां विचार कर लेना उचित है । क्रय विक्रय 
समिति यदि बड़ी नहीं होगी तो वह व्यापारियों की प्रतिहन्दता 
मे टिक न सकेगी । आवश्यकता तो इस बात की है कि. बहुत से 
गांवों के लिये एक समिति स्थापित की जावे । इन समितियों मे 
व्यक्तियों को सदस्य बनाना खतरे से खाली नही है क्योकि बहुत 
सम्भव है कि बनिये तथा व्यापारी जिनसे कि समिति प्रतिद्वंद्ता 
करने जा रही है अपने आदमियों को समिति का सदस्य बना 
कर समिति को नष्ट करने का प्रयत्न करे। अस्तु, केवल साख 
समितियां ही सदस्य बनाई जाबे। किन्तु यह नियम अवश्य 
रक्‍खा जावे कि जो साख समितियों के सदस्य नही है उनकी 
पैदावार भी समिति बेचेगी | इसके अतिरिक्त जो लोग व्यापारी 
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नही है ओर जो समिति से प्रतिह्वंदता नही करते उनको सदस्य 
बना लिया जावे । 
विक्रय समितियो के लिये प॑जी की समस्या अत्यन्त कठिन 
है। जब कि किसान अपनी पेदावार समिति के पास लाता है 
तभी वह रुपया चाहता है, समिति को यथेष्ट धन पेशगी दे देना 
पड़ता है। समिति की अपनी निजी पजी बहुत कम होती है 
ओर भारतचष मे वह दिन दूर है जब कि सहकारी समितियों 
के पास यथेष्ट डिपाजिट आजाबेगी | सेन्ट्ल बंक समितियों को 
केबल उतनी ही साख देते है जितनी क्रि उनकी पूँजी होती है । 
अस्तु, आवश्यकता इस बात को है कि समितियां अपने सदस्यो 
का दायित्व हिस्सो के मूल्य से दुगना या तिगुना रखे जिससे कि 
सैन्टूल बेक पूँजी से उतनी गुनी साख दे सके | सहकारी विक्रय 
समितियों से किसान को निम्न लिखित लाभ होते है । किसान 
जब अपनी पेदावार लाता है,समिति पेदावार को तौल कर रसीद 
दे देती है । पेदावार लेकर पेशगी कुछ रुपया दे दिया जाता है । 
तथा पैदावार को अधिक से अधिक मूल्य पर वेचा जाता है। 
बंगाल की जूट समितियां--बंगाल मे लगभग ६० 
विक्रय समितियां है। इनमे जूट बेचने वाली समितियां अधिक 
हैं। १६२७ से इन समितियों ने एक होल सेल सोसायटी स्थापित 
की थी। यह सोसायटी एक विशेषज्ञ को नोकर रखती है जो कि 
वाजार भाव का अध्ययन करता है ओर सम्बन्धित समितियों 
को सलाह देता है। बंगाल से धान वेचने वाली समितियां भी 


ईै 
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स्थापित की गई है ओर उनकी भो एक केन्द्रीय समिति वन 
गई है। 
पंजाब मे कुछ कमीशन पर बेचने वाली दूकाने स्थापित की 
गई है जो सदस्यो तथा गेर-सदस्यों की पेदाबार को बेचती 
है । वहां क्रय-विक्रय समितियां भी स्थापित की गई, जो अधिक 
सफल नहीं हुईं । 


मद्रास मे लगभग सवा सौ क्रय-विक्रय समितियां हैं किन्तु 
वे बहुत थोड़ा व्यापार करती है। मद्रास से भो यह नही कहा 
जा सकता कि इनकी दशा अच्छी है । 

इनके अतिरिक्त बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त, तथा संयुक्तप्रान्त 


मे भी कतिपय समितियां स्थापित की गई किन्तु उनकी दशा 
अच्छी नहीं है । 
कृषि से सम्बन्धित अन्य समितियां । 

पशु सुधार समितियां--भ्रत्येक प्रान्त मे कुछ ऐसी समितियां 
स्थापित की गई है छो अच्छी नस्ल के पशु उत्पन्न करने का ' 
प्रयत्न करती-है। समितियों उत्तम जाति के सांड रखती है और 
सद्स्यो के पशुओ की उन्नति करने के दूसरे उपाय भी करती है। 
पंजाब मे इस अकार की डेढ़ सौ से कुछ ऊपर समितियां है। 
अन्य प्रान्तो मे ऐसी समितियों की संख्या बहुत कम है। यह 


समितियां वरागाह ले लेती हैं श्र अपनी गायो की नस्ल को 
सुधारने का प्रयत्न करती हैं । 
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नौगांव गांजा उत्पन्न करने वालों की समितियां-- 
यह एक महत्वपूर्ण उत्पादक समिति है। इसके ४००० से ऊपर 
सदस्य है और लगभग ६ लाख इस समिति की कार्यशील पूँजी 
है। इस समिति के पास गांजा ओर भांग उत्पन्न करने का एका- 
धिकरार है । इस समिति को लाखो रुपया वार्पिक लाभ होता है, 
जिससे तीन अस्पताल, एक पशुओ का अस्पताल, चलते हैं.। 
ओर तीन हाई स्कूलो, तथा ८७ ग्रामीय पाठशालाओ को सहायता 
दो जाती है। 
बम्बई मे तीन सहकारी कपास के पेच खोले गये हैं। 
मद्रास से पांच ओद्योगिक सहकारी समितियां हैं, जिनमे कल्ला- 
कुर्ची की समिति सफलतापूवक कार्ये कर रही है। इसके पास 
चावल, मूँगफली, साफ करने, गन्ना पेरने, तथा खांडू बनाने 
की मशीने है। बंगाल मे एक शक्कर का कारखाना तथा चावल 


की मिल है। बर्मा मे भी एक चावल की मिल सफलतापूबक 
कार्य कर रही है । 


हर | 80 कप 
पद्रहवा पारच्छद 
सहकारी अ्रमजीवी तथा कृषि समितियां 


योरोप मे इटली ने श्रमजीवियो का सहकारी समितियों के 
द्वारा संगठन करके इस ओर पथप्रदशेक का कार्य किया है। 
संसार मे प्रत्येक देश के किसान अलहदा अलहदा खेती-बारी 
करते है, किन्तु इटली के कतिपय प्रदेशों मे साम्॒‌हिक खेती-बारी 
सफलतापूबवक की जा रही है । साथ ही इटली मे मजदूरो ने 
सहकारी समितियां स्थापित करके सरकारी तथा अन्य संस्थाओ 
से सड़क, इमारते, तथा रेलवे लाइनों पर काम करने के लिये ठेके 
लेना प्रारम्भ कर दिया है और ठेक्रैदार को निकाल बाहर किया 
है। भारतवर्ष से इस प्रकार की समितियों की अत्यन्त आवश्य- 
कता है | यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि भारतवर्ष मे भूमि 
कम होने के कारण प्रति किसान भूमि बहुत कम है, इस कारण 
आधुनिक वैज्ञानिक ढल्ल से खेती-बारी नही हो सकती। साथ ही 
घह थोड़ी सी भूमि भी छोटे छोटे भूमि के ठुकड़ो मे बटी हुई है 
जिसके कारण भारतवषे मे खेती-बारी की अत्यन्त हीन दशा है। 
बिखरे हुए छोठे छोटे खेतो पर खेती-बारी करने से किसान अपना 
समय, श्रम, पशु शक्ति, तथा पूँजी का अपव्यय करता है. और 
उत्पत्ति बहुत कम होती है। भूमि चकबन्दी समितियां इस ओर 
प्रयत्न कर रही है किन्तु चकबन्दी के कार्य मे इतनी कठिनाइयां 
-- उपस्थित हो रही है कि शीघ्र ही इससे समस्या हल होतो नहीं 
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दिखलाई देती । सामूदिक खेती इस समरया को हल करने का 
अत्यन्त सरल उपाय है। इसके अतिरिक्त भारतवप मे साधारण 
मजदूरो की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है,ठेकेदार रेलवे कंपनियों 
से, सरकारी निर्माण विभाग से, तथा डिस्ट्रक्ट बोडडों से ठेका ले 
लेते है और मजदूरों को रख कर काम कराते है । यद्यपि भारत- 
वर्ष मे इस प्रकार की समितियों का श्रीगणेश भी नही हुआ है 
फिर भी इनकी उपयोगिता के कारण हम यहां इनका विवरण 
देते हैं । 

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि सम्मिलित कृषि सह- 
कारी समितियों को जन्म देने का श्रेय इटली को है । इटली में 
बड़े बड़े जमीदार अपनी जिमीदारी पर न रह कर नगयरो मे 
विलासता का जीवन व्यतीत करते थे और अपनी भूमि को कुछ 
लोगो को उठा देते। यह लोग गांव वालो को मज़दूर रख कर 
उस भूमि पर खेती करवाते थे। किसान मजदूरो की अत्यन्त 
शोचनीय दशा थी, सम्मिलित कृषि सहकारी समितियों ने इस 
प्रथा को नष्ट करने का प्रयत्न किया है। स्व प्रथम १८८६ में 
क्रिमोना के किसान सज़दूरों ने एक समिति का संगठन करके 
एक जमीदार से एक बड़ी स्टेट लगान पर ले ली और अपने 
सद॒स्यो मे उसको बांट लिया। किन्तु ज़िमीदार से झगड़ा हो 
जाने के कारण यह प्रयत्न असफल रहा। इसके उपरान्त १८६५४ 
मे मिलन मे सब प्रथम यह प्रयोग सफल्न हुआ । इसके उपरान्द 
यह आन्दोलन क्रमशः बढ़ता गया किन्तु पूँजी की कमी होने के 
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कारण आरम्भ मे यह धीरे धीरे ही फैल सका | योरोपीय महापु दर 
के समाप्त होने पर इटली सरकार को वेकार सेनिकों को खेती- 
बारी से लगाने की आवश्यकता प्रतीत हुई । सरकार ने बहुत सी 
सरकारी भूमि तथा पूँजी देकर इस अकार की समितियों को 
प्रोग्साहन देना प्रारम्भ किया । इसऊे उपरान्त ऋसश:ः समितियों 
की संख्या बढ़ती ही गई ओर इस समय इठली मे लगभग ४०० 
( एच सी ) समितियां सफल्नतापूबक कार्य कर रही हैं। 
सम्मिलित सहकारी कृषि समितियां दो प्रकार की होती हैं । 
एक वह समितियां जिनमे भूसि को सब्स्यो में बांट दिया जाता 
है और प्रत्येक सदस्य अमने खेत पर खेती करता है तथा समिति 
को लागान देता है। दूसरे प्रकार की समितियां वह हैं जिनमें 
भूसि वांदी नहीं जाती वरन समिति एक सेनेजर रख कर सदस्यों 
के द्वारा समस्त भूमि पर खेती करवाती हे ओर फेद्ावार समिति 
इकट्ठी करती है । समिति सदस्यों को निश्चित मजदूरी देती है। 
पहले प्रकार की समितियां केथोलिक लोगो की हैं और दूसरे 
प्रकार की ससितियां साम्यवादियों की है। समिति का रूप 
क्या होगा यह वहुत कुछ भूमि के ऊपर निर्भर है। जिस अकार 
की समिति के लिये भूमि उपयुक्त होगी उसी प्रकार की समिति 
का संगठन किया जावेगा | पहिले प्रकार की संभितियों में सदस्य 
सजदूरो की भांति न रहकर किसानो की भांति रहते है, किन्तु 
दूसरी अकार की समितियों से सदस्य सजदूरो की भांति रहते है । 
पहिले ग्रकार की समितियां जमीदारों से पट्ट ले क्ेती है । 


श्र भारतीय सहकारिता आन्दोलन 
भूमि सदस्यों से वांटी नहीं जाती. सामूहिक रूप से उस 
पर खेती होती है | समिति खेती चारो के ओजार, यन्त्र, तथा 
पशु सोल लेती है । समित्ति के सदस्यों को उन ओऔजारो तथा बन्त्रो 
को सहायता से समिति के मेनेजर की आधीनता मे खेती बारी 
करनी पड़ती है। प्रत्येक सदस्य को एक छोटा सा भूमि का 
ढुकड़ा उसके कुठुम्ब की आवश्यकताओं को ध्यान से रखते हुए 
दिया जाता है । यह भूमि का बंटवारा केवल खेती बारी के लिये 
ही किया जाता है। प्रत्येक वर्ष भूमि का फिर से बंटवारा होता 
है । खाद और वीज समिति देतो है । सदस्य अपने छुद्ठुम्व वालो 
की सहायता से खेत पर काम करता है | जुताई खाद डालने का 
कास, तथा फसल को साफ करके अनाज निकालने का काये 
समिति करती है परन्तु ओर सब काम किसान को करने पड़ते 
है । किसान को उस खेत को एक-तिहाई पैदावार दे दी जाती है, 
जो कि उसके वर्ष भर के सोजन के लिये काफी होती है। किसान 
को बीज तथा खाद का एक तिहाई सल्‍य भी देना पड़ता है । जब 
समिति को सदस्य से कह्दी काम लेना होता है तब सदस्य को 
समिति का काय करना पड़ता है | खेती बारी मैनेजर के कहे 
अनुसार द्वी करनी पड़ती है। चूरागाह को भूमि सदस्यो से नहीं 
बांटी जाती । आरस्स से इन समितियों को पेंजी प्राप्त करने में 
कठिनाई का सामना करना पड़ा किनन्‍्त योरुपीय सहायुद्ध के उप- 
रान्त सरकार सहायता देने लगी है। सदस्यो को उनके खेतों 


की एक-तिहाई पैदावार सजदूरी के रूप मे मिलती है तथा चाकी 


| 
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मजदूरी सिक्के में दी जाती है । सब पैदावार इकट्ठी की जाती है 
ओर बेचने पर जो लाभ होता है वह मजदूरी के अनुपात से 
बांट दिया जाता है । समितियां अपना बेक तथा स्टोर भी 
रखती है। 

साम॒द्दिक रूप मे सम्मिलित खेती-बारी करने वाली समितियां एक 
बड़े कारखाने के समान है। सदस्यों को मेनेजर के अनुशासन मे 
कार्य करना पड़ता है। मेनेजर अधिकतर श्रमजीबी समुदाय का 
ही होता है किन्तु प्रबंध पठु तथा विशेषज्ञ होता है | यदि 
कोई सदस्य आज्ञा को नही मानता तो उसको चेतावनी दी जाती 
है, जुर्माना किया जाता है, मज़दूरी काट दी जाती है, तथा अधिक 
उद्र्डता करने पर निकाल भी दिया जाता है । परन्तु यह नोंबत 
बहुत कम आती है। समिति का सदस्य स्थानीय मजदूर सभा 
का सद्त्य होता है । जब कभी ससिति तथा सदस्यों मे झगड़ा 
होता है तो सजदूर सभा की सहायता तथा परामश से उसका 
फैसला हो जाता है । साधारण॒त: तो सदस्य तथा समिति में कोई 
झगड़ा होता ही नही। इटली से कुछ स्थानोपर यह भी प्रयत्न किया 
गया कि खेतो को सदस्यों से बिना बाटे हुए सामूद्दिक-सम्मिलित 
खेती की जाबे किन्तु सफलता नहीं मिल्नी । फरांस, जरमनी, 
आयरलेड तथा रूसमेनिया मे इस प्रकार की समितियां स्थापित 
की गई है | 

भारतवष के अन्द्र बस्वइ प्रान्त में दो सम्मिलित खेती बारी 

करने वाली समितियां स्थापित की गई किन्तु वे सफल नहीं हु 
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भारतवर्ष में इस प्रकार की समितियों की अत्यन्त आवश्यकता 
है किन्तु इन समितियों को सफलता पूवक चलाने के लिये योग्य 
मेनेजर तथा ऐसे कार्य कर्ताओं की आवश्यकता है कि जो गांवों 
मे इस प्रकार की समितियों की उपयोगिता का ग्रचार करे । 


अमजीवी समितियां--सहकारी श्रमजीवी समितियों 
को सब प्रथम स्थापित करले का श्रेय भी इटली को ही है. । इन 
समितियों का उद्देश्य ठेकेदारों को हटा कर खय॑ ठेफे लेकर अपने 
सदस्यो द्वारा काम कराना है। आरसम्म मे इन समितियों ने 
सड़कों को बनाने, साधारण इमारतो को तैयार करने तथा अन्य 
साधारण कार्यो के ठेके लिये किन्तु अब तो यह समितियां बड़े 
से बड़े काये करती है । यहां तक कि रेलवे लाइन डालने, तथा 
कानो को खोदने का काम भी करने लगी है। यद्यपि यह आन्‍्दो- 
लगन १८८० से प्रारम्भ हुआ किन्तु १६०० से यह उन्नति करने 
लगा, और योरुपीय महायुद्ध के उपरान्त यह तीजत्र गति से बढ़ने 
लगा | इस समय इटली मे लगसग ३००० समितियां कार्य कर 
रही है। 
शज्य ने इन समितियों को खूब अपनाया है, राज्य इन समि- 
तियो को आर्थिक सहायता देता है तथा राजकीय,म्यूनिसपैलटियो, 
तथा अन्य संस्थाओ का सारा काय इन्ही समितियों को दिया 
जाता है। 


प्रत्येक समिति एक सेनेजर नियुक्त करती है तथा एक कमेटी 
बनाती है। उस ऋमेटी मे स्थानीय मजदूर सभा के प्रतिनिधियों 
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को भी स्थान दिया जाता है। कमेटी से कार्य करने के लिये कोई 
बेतन नहीं दिया जा सकता । बेतनिक कमचारों कमेटी की 
मीटिंग में सम्मिलित हो सकते है किन्तु वोट नहों दे सकने । 
कमेटी का प्रत्येक सदस्य एक एक सप्ताह समिति के काय की देख 
भाल करता है, उस समय सदस्य को खर्चा दिया जाता है । 


समिति के सदस्य समिति के हिस्से खरीदते है जिनका मूल्य 
किश्तों मे चुका दिया जाता है, किन्तु इन समितियों को पूँजी की 
अधिक आंवश्यकता रहती है क्योकि सदस्यों को मणदूरी देनी 
होती है । राज्य नेशनल इंस्टिस्यूट आफ ऋ्रेडिट ( जातीय साख 
संस्था ) के द्वारा इन समितियों को पूंजी उधार देता है। यह सम्धा 
अपने इंजीनियरों के द्वारा समिति के ठऊ की जांच कर लेती है । 
आरंभ में जातीय साख संस्था समिति की साख पर थाड़ासा ऋण 
दे देती है । इसके उपरान्त जेसे जेसे समिति, कार्य करती जानी 
है, अपने काय का सर्टिफिक्ट दिखलाकर जातीय साख संस्था से 
उधार ले लेती है. । जिस संग्धा के लिय्रे समिति कार्य कर रही ह' 
उस संस्था के प्रसोण पत्र के आधार पर समिति को ऋण दे दिया 
जाता है और वह संस्था जातीय साख संस्था को यथा समय मूल्य 
चुका देती ६। यदि समिति को अपने काय का पेसेन्ट-आइईर 
(चालान) मिल जावा है तो जातीय संस्था उसकी जमानत पर 
रूपया दें देती है ओर स्वयं बसल छर लेनी है । 


संदत्या का मजदूरों तथा काम के घन्‍टद सऊझुदर सपा 
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(५००१७ (7709) के परामशे से नियत किये जाते हैं. । भिन्न 
भिन्न काये के लिये भिन्न सिन्न सजदूरी निश्चित को जाती है । 
सदस्यो को छोटे छोटे समूहो मे वाट दिया जाता हैं प्रत्येक समूह 
के ऊपर एक सरदार रहता है जो ओजारों की देख भाल करता 
है। समिति वार्षिक लाभ का १० प्रति शत सुरक्षित कोप में 
रखती है, ४० प्रति शत दुघ्टना तथा पैशन फंड में डालती है. 
तथा ४० प्रति शव मजदूरी के अनुपात से सदस्यों मे चांट देती 
है। यदि कभी समिति के पास कास कस होता है तो काम के 
घन्टे घटा दिये जाते है अथवा वारी बारी से सदस्यो को कास 
दिया जाता है । 





यह समितियां अधिकतर सड़क, बांध, पहाड़ी को काट कर 
समथल करने, पुल, इमारते, तथा बंजर और दलदल भूमि को 
ठीक करने का काम करती है । कुछ समितियों ने रेलवे लाइन 
डालने का काम भी सफलता पूर्वक किया है । इससे यह न सम- 
मना चाहिये कि केवल सांधारण सजवूरो ने ही यह समितिया 
चलाई है । इटली मे बढ़ई, लुद्दार, राज, मल्लाह, गाड़ी वाले तथा 
बन्द्रगाह मे काम करते वालो ने भी अपनी अपनी समितियां 
स्थापित की है । 


इन समितियों की स्थापना से यह लाभ हुआ है कि मजदूरों 
मे बेकारी कम हुई है उनकी मजदूरी बढ़गई है, तथा उनका जीवन 
अधिक सुखी बनगया है। प्रत्येक समिति पेशन फंड रखती है जो 


सहकारी श्रमजीबवी तथा कृषि समितियां. २६ 
कि ससस्य के बुढ़ापे मे काम आता है | इटली में यह समितिया 
भी दो प्रकार की है, साम्यवारी तथा कैथोलिक । 


सारतवर्प मे बम्बई तथा मदरास प्रान्तों मे इस प्रकार की 
समितियां स्थापित की गई है । चम्बई में दो समितियां इस समय 
कार्य कर रही है, वेलगाव जिले में हुकेरी शमजीवी समिति 
अछूतो के लिये स्थापित कीगड़ हैं । समिति सदस्या को दुृद्ध रुपया 
पेशगी दे देती है ओर बाद में मजदूरी में से काट लेनी है । यह 
सभिति ठेके लेती है। १६०० में इस समिति की २०५०) मप्र 
का लाभ हुआ । दसरी समिति भड़ाच मे एसारन बनाने वाले सज 
दूरो की हैं | बम्बई से दो समितिया और भी स्थापित की गई थ॑ 
किन्तु वे सफल नहीं हुई । 
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श्न ह शिया 


यदि आन्तीय सरकार, जिला बोडे, ओर म्यूनिस्पैलटी 
श्रमजीवी समितियों को प्रोत्साहन देने की नीति स्वीकार करले 
तब यह आन्दोलन सफलता पूरक सब प्रान्तो मे चलाया जा 
सकता है । यदि हमारे देश की प्रान्तीय सरकारे इन समितियों 
को आर्थिक सहयता देने लगे तो शीघ्र ही यह समितियों ठेके- 
दारों को हटा कर ठेके लेसकती हैं ओर मजदूर वर्ग की आर्थिक 
उन्नति कर सकती है | 


सोरूहवां परिच्छेद 
काषिं से सम्बन्वित अन्य समितियां । 


सहकारी सिंचाई समितियां--भारतवर्ष जैसे कृषि 
प्रधान देश मे जहां खेती बारी वर्षो पर ही अवलम्बित है और 
जहां वर्षा अनिश्चित है, सिंचाई के महत्व को बतलाने की आव- 
श्यकता नही है | देखना यह है कि किसान खय॑ं सहकारिता के 
द्वारा किस प्रकार सिचाई के साधन उपलब्ध कर सकते है । 


बंगाल की सिंचाई समितियां-- बंगाल से सिचाई 
समितियां सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं । पश्चिमी बंगाल का 
प्रदेश छुछ नीचा है इस कारण वर्षा का पानी भूमि पर नहीं 
रुकता वरन शीघ्र ही बह जाता है । इस कारण साधारणत: चर्पा 
अच्छी होने पर भी जिस समय धान को पानी की 
अत्यन्त आवश्यकता होती उस समय पानी की कमी होजाती है। 
यही कारण है कि पश्चिमी बंगाल से कभी कभी अकाल पड 
जाता है । 


यदि वर्षा के शुरू मे जो अत्याधिक जल गिरता है बह सिंचाई 
के लिये रोक लिया जाचे तथा नदियों के द्वार समुद्र में न वह 
जाने दिया जावे तो यह समस्या हल हो सकती है। इसी उद्देश्य मे 
पुराने समय के राजाओं, जमीदारों, तथा घनिक वर्ग ने वर्षा के 
के जल को रोक रखने के लिए बांध बनवाने थे। पश्चिमी चंगाल 
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मे अनुमान किया जाता है कि लगभग पचास हजार वा हैं। 
कालांतर से कई कारणो से सिचाई करा यह उत्तम साधन नष्ट हो 
गया अधिकांश बांध मिट्टी से भर गये, ओर जमीदार उनमे 
धान की खेती कराने लगे । १६१६ मे बाकुरा जिले मे अकाल 
पड़ा, उस समय अधिकारी वर्ग का इस ओर ध्यान गया ओर 
इन बांधों को फिर से उपयोगी बनाने का प्रयत्न क्रिया गया । 
सहकारिता विभाग ने व्दमान डिवीजन में सहकारी सिचाई 
समितियां स्थापित की है जिनका उद्येश्य भरे हुये बाघों और 
तालाबों को फिर से खुदवाना, तथा नये तालाब बनवाना है । 
सिचाई समिति परिसित दायित्व वाली होती है, मत्येक्त सदस्य 
को अपनी सूमि के अनुपात से ही समिति के हिस्से खरीदने होते 
है। समिति के पास निजी ऐंजी तो होती ही है आवश्यकता 
पड़ते पर सन्‍्टूल बक से ऋण लिया जा सकता है | जब कि बांध 
तालाब तैयार होजाता है तब प्रति एकड़ सिचाई क्‍या ली 
ज्ञाना चाहिये, यह निम्चय किया जाता है। समिति सदस्यों 
से सिंचाई की कीमत वसूल करके ऋण चुकाती है तथा बांध की 
मरम्मत करवाती रहती है | इस समय बंगाल मे लगभग १००० 
सिचाई समितियां काये कर रही है। अधिकतर समितियां बांकुरा 
तथा बीर भूमि के जिलो मे है। इन सिचाई समितियों के कारण 
लाखो बीघा जमीन पर सिंचाई होती है| बंगाल मे सिचाई समि- 
वियो की मांग तेज़ी से बढ़ रही है । 
बंगाल के अतिरिक्त मद्रास मे भी सिचाई समित्तियां स्थापित 


कृषि से संबंधित अन्य समितियां २३३ 





बल 4४६.४६७०४/४६०४६/४४७/६/६/६०६./४ ८" 





की गई हैं जो सदस्यों की भूमि की सिंचाई करती हैं । बा 
बिहार, उड़ीसा, संयुक्तप्रान्त तथा मेसूर मे भी कतिपय सिंचाई 
समितियां काय कर रही है । पंजाब में भी यथेष्ट संख्या में 
सिचाई समितियां है जो नदियों की धाराओ की मिट्टी निकलवा- 
कर उनसे सिंचाई करतो है । 


खती बारी की उन्नति करने वाली सामितियाँ-- 
बम्बई प्रान्त मे सहकारी तथा ऋषि विधाग के उद्योग से ताल्लुका- 
डेवलेपमैन्ट एसोसियेशन नामक संखा को जन्‍म दिया गया है । 
१६२२ मे यह संस्थाएं स्थापित की गईं थी, क्रमशः इनकी सख्या 
बहुत तेजी से बढ़ती जारही है। इतके सदस्य सहकारी समि- 
तियो के अतिरिक्त वे व्यक्ति भी होसकते है जो निश्चित फीस दे । 
इन संस्थाओ का उद्देश्य यह है कि उनके ताल्लुक़े मे खेतो-बारी 
की उन्नति की जावे, सहकारी समितियों का संगठन किया जावे, 
तथा उनकी देख भाल की जावे। 


हू संस्थाएं कृषि विपयक जानकारी को किसानों से फेलाने 
का प्रयत्न करती हैं, सहकारी समितियों द्वारा अच्छा वीज्, 
अच्छा यन्त्र, अच्छी खाद किसानो को देती है, पशुओ की नस्ल 
सुधारने का प्रयत्न करती है, ग्रह-उद्योग-धन्धों ,को पुऑ्र्जीबित 
करने का प्रयत्त करती है, तथा किसानों के कष्ठो की ओर 
अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करती हैं। किन्तु अभी तक 
यह संस्थाएं ऊपर लिखे हुए उद्देश्यों को पूरा चद्दी कर सकी हैं । 
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वाल्लुका ऐमोशियेशन को सरकार सहायता देती है। प्रारम्भ में 
यह विचार किया गया था कि ताल्लुका ऐसोसियेशन ही सहकारी 
साख समितियों की देख भाल करे किन्तु अनुभव से ज्ञात हुआ 
कि वे इस कार्य को नही कर सकती | 

ताल्लुका ऐसोसियेशन की देख भाल करने के लिये डिबीजनल 
बोर्ड स्थापित किये गये है। बोडे के ६ सदस्य होते है। दो सरकारी 
( ऋषि विभाग तथा सहकारिता विभाग के कर्मचारी ) तथा चार 
गैर सरकारी, जिनको कृषि विभाग का डायरेक्टर, तथा सहकारी 
विभाग का रजिस्ट्रार मनोनीति करता है| घोडे इन संस्थाओं 
के लिये कार्य-क्रम बनाता है, उनके कार्य का निरीक्षण करता है, 
तथा सरकारी सहायता को इन संस्थाओ से बांटता है । 

बस्वई के अतिरिक्त मद्रास, बंगाल, वर्मा, तथा मध्यप्रान्त 
में भी खेती-बारी की उन्नति करने वाली समितियां स्थापित की 
गई है। यह समितियां अच्छे यन्त्र, उत्तम जाति का बीज, तथा 
उपयोगी खाद अपने सद्स्यो को देती है, और कोई कोई समिति 
कृपि विभाग की सहायता से वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का 
प्रदूशन भी करती है । 

पंजाब आनन्‍्त मे लगभग सवा सौ समितियां इस ओर कार्य 
कर रही है, उनको कुछ सफलता भी मिली है । यह समितिया 
अपने सदस्यो को उत्तम बीज बोने, उपयोगी यन्त्रो का उपयोग 
करने, तथा आधुनिक ढद्भ से खेती करने के लिये प्रोत्साहित 
करती है । इन समितियों को केवल सदस्यो मे ही सफलता नहीं 


कृषि से सम्बन्धित अन्य समितियां म्१्छ 
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मिली हैं घरन इनके कार्य का प्रभाव गांव के अन्य किसानों पर भी 
पड़ा 6 । कृषि त्रिभाग इन समितियों को टू ड ओवरसियर दें देते 
है, जो बेज्ञानिक ढ्ठ की खती करने वालो को परामश देते हें । 

विद्यार उड़ीसा में सेन्‍्ट्ल वेंक अपने से संबंधित समितियों 
के सदस्यों की खेती-बारी की उन्नति फरने का प्रयत्न करने ४ । 
लगभग पचास सैन्दल बेो ने कृपि विभाग की सहायता से 
अच्छी खाद, ओर उत्तम धीन को चेचना प्रास्म्भ कर दिया | । 
यह घेक प्रदर्शन ( डिसांस्ट्रेशन ) के द्वारा प्रधार फाय सी फरते 
हैं। हस काय के लिये, बेका ने छामदार नियक्त किये हैं, लिन के 
कृषि विभाग आधुनिक दठ्ढ कली खेतों की दितज्षा देकर फाय झरने 
यार्य बना दता ६ । 

संयुक्-प्रान्त से इस और अधिश जाये नहीं या ६ । 
सदकारी सास समितियों छे हारा छृपि विनास ऊे समदारी 
ययधुनिक ढ़ की खेती गा प्रचार कर5ठे €। दी फ्ापि सवार 
समिलिय भी स्थापिन की गए £ । 
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गिरता जा रहा है, यह पाठकों से छिपा हुआ नहीं है। जब 
तक गांवो मे शिक्षा का प्रचार नद्दी कर दिया जाता तब तक 
गांवों का सुधार होना कठिन है। सहकारिता के द्वारा गांवों में 
शिक्षा का प्रचार किया जा सकता है | कया ही अच्छा हो कि 
यदि सरकार सहकारी शिक्षा समितियों को आर्थिक सहायता 
देकर गामीण शिक्षा का कारय उनको सौप दे । 

पंजाब की शिक्षा समितियां--पंजाब में दो प्रकार 
की समितियां स्थापित की गई है । एक तो प्रौढ़ो के लिये, दूसरी 
बच्चो के लिये। प्रौद्दों की शिक्षा समितियों के सद्स्यो को प्रति 
मास फीस देनी पड़ती है, निधेनो से फोस नही ली जाती, सदस्यों 
को स्कूल मे नियमित रूप से हाजरी देनी पड़ती है। जो मास्टर 
बालको के स्कूल का शिक्षक होता है उसी को कुछ मासिक 
वेतन देकर रख लिया जांता है। इस प्रकार के स्कूलो को आगे 
चल कर डिस्ट्रिक्ट बोड ले लेता है। पंजाब मे लगभग १०० 
प्रौढ़ो को शिक्षा देने वाली समितियां कार्य कर रही है। सहकारी 
शिक्षा समितियों की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि 
शिक्षक उत्साही हो | देश मे इस समय शिक्षित नवयुवक वर्ग मे 
भीषण बेकारी फैली हुई है, यदि इस समय सर्व ज्यापी आमीण 
शिक्षा आन्दौलन किया जावे और योग्य शिक्षित नवयुवको को 


गांवो मे शिक्षा काये करने की शिक्षा दी जावे तो सफलता मिल 
सकती है । 





कृषि से संबंधित अन्य समितियां... ररे७ 


पेजाब में बालकों को अनिवाये शिक्षा देने वाली 
समितियां--इन समितियो के सदस्य वालको के माता पिता 
होते है। माता पिता को अपने बालको को स्कूल मे भेजने की 
प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, ओर प्रति मास कुछ फीस देनी पड़तीः 
है जिससे शिक्षक का चेतन दिया जाता है। इस समय पंजाद 
मे डेढ़ सौ के लगभग समितियां शिक्षा देने का काय कर रहीं हैं ! 





संयुक्त प्रान्त--संयुक्त प्रान्त से पंजाब की ही भांति 
प्रीढ़ो को शिक्षा देने वाली समितियां स्वापित की गई हैं | इन 
समितियों की संख्या तीस के लगभग है, जिनमे तीन ख्वियों के 
लिये है । संयुक्त प्रान्त मे इस स्कूलों का उपयोग प्रचार कारय के 
लिये खूब हो रहा है, कृषि, स्वास्थ, तथा शिक्षा विभाग के कर्म- 
चारी इन रकूलों में ज्ञाकर गांव वालों को उपयोगी वादे 
चतलात है। अच यह प्रयत्न किया जा रहा हूँ कि शिक्षकों की 
पत्नियों को शिक्षा वेकर उन्हे ख्रियों की शिक्षा का काय संपा जाये | 


विहार उड़ीसा--विद्वार उड़ीसा में साख समितियों ने 
वो सेंपाठशालायें स्थापित करके शिज्ञा को ग्यूत्र प्रोत्माहन 
। प्रति चप यर्थष्ट संख्या में पाठशालाय्ें स्थापित की जानी 

भी इन पाठशालाओं को प्रति बंप यवष्ठ आधिर 
देते है का विपय है कि डिस्टिब्ट बोड अवी तय 


हन पाठशाल्राओं मो परियाप्त सद्ययता नहीं दे रहे है । छड्ध 
पाठशाला की इमारत के लिये भी द्विक सहायना देते है । 


॥ 
रची 
| 

साहा 
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स्थानों मे समितियों के सदस्यों ने पाठशाला के लिये भूमि दान 
दे दी है। 

बेगाऊकू---बंगाल से वहुत सी समितियां गांव की शिक्षा 
'का आयोजन करती है, और रात्रि पाठशालाये भी चलाती 
है | बंगाल मे गांजा उत्पन्न करने वालो की समिति, तथा कविवर 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर की विश्व-भारती का कार्य विशेष उल्लेख 
नीय है । 


बम्बई--बस्वई मे समितियां पाठशालाओ को आर्थिक 
सहायता देती है। धारवार जिले मे सहकारी शिक्षा समितियां 
भी स्थापित की गई है। 


काश्मीर--काश्मीर में कुछ अनिवाय सहकारी शिक्षा 
सप्रितियां स्थापित की गई है, जिनके सदस्यो को अपने बालकों 
को अनिवाय शिक्षा दिलाने की प्रतिज्ञा लेनी होती है। प्रौढ़ो के 
लिये भी समितियां स्थापित की जा रही है। सहकारिता विभाग 


भविष्य से शिक्षा विभाग की सहायता से अधिकाधिक समितिया 
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। 





सहकारी बीमा समितियां--अन्य देशो मे मनुष्यों 
तथा पशुओ का जीवन बीमा करने के लिये भी सहकारी बीमा 
समितियां स्थापित की गई हैं। भारतबप मे पशुओ का जीवन 
बीमा करने वाली समितियों की बहुत आवश्यकता है । क्योकि 


इस देश की अधिकांश जनसंख्या खेती करती है । गरीब 
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किसान की अगर कोई क्रीमती चीज़ होती है तो वह गाय, बेल, 
तथा भेस ही है | पशुओ की बीमारियां इस देश मे इतनी 
अधिक है कि प्रति वर्ष लाखो पशुओ की इंन बीमारियों के 
कारण मसत्यु हो जाती है। ग़रीब किसान को कजे लेकर बैल 
खरीदने पड़ते है, इस कारण पशु बीमा समितियां किसान को 
इस जोखिम से बचाने के लिये ज़रूरी है। पंजाब तथा बर्मा में 
कुछ पशु बीमा समितियां स्थापित भी की गईं किन्तु उनको 
अधिक सफलता नहीं सिल्री । कारण यह है कि पशुओ की सृत्यु 
संख्या सम्बन्धी आंकड़े जब तक ठीक ठीक मालूम न हो तब 
तक यह हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि अमुक उम्र रे 
पशुओ का बीसा करने में कितनी जोखिम उठानी पड़ेगी । 


हां सनुष्यो का जीवन बीमा बिना किसी कठिनाई के सह- 
कारी बीमा समितियां कर सकती हैं और अन्य बीमा कम्पनियों 
की प्रतिस्पर्धा मे सफल भी द्वी सकती हैं । क्योकि सहकारी 
जीवन बीसा समितियों का खचो कम होता है। बस्बई प्रान्त में 
एक सहकारी जीवन बीसा समिति स्थापित की गई है जो सफलता 
पू्वक काये कर रही है । किन्तु अन्य प्रान्तो मे इस ओर ध्यान 
नही दिया गया | जब कि बीमा का कारबार देश में तेजी से 
बढ़ रहा है, तब बीमा सहकारी समितियों की आवश्यकता और 
भी बढ़ जाती है । 


सत्तरहवा परिच्छेद 
उत्पादक सहकारों समितियां । 


भारतवप से उत्पादक सहकारी समितियों का अभी श्रोगणेश 
डी समझता चाहिये। सहकारिता विभाग का ध्यान इस ओर 
विशेष रूप से नहीं गया है। इसका मुख्य कारण यह दे कि 
अभी तक सहकारिता आन्दोलन किसान की आवश्यकताओं 
को पूरा करने मे ही लगा रहा है। इस कारण यूह उद्योग धंघो 
की ओर विशेष ध्यान नहीं गया । किन्तु आज हमारे कारीगरो 
की ( जो कि गृह-उद्योग-धन्धो से लगे हुए हैं ) उतनी ही शोच- 
नीय दशा हो रही है ज्ञितनी कि हमारे किसानो की। गृह-उद्योग 
धन्धो को एक तो बड़े बड़े कारखानो की प्रतिद्वन्दता करनी पड़ती 
है दूसरे कारीगर व्यापारियों के ऋणी होने के कारण उनके 
चंगुल मे फंसे रहते हैं। अस्तु, उनको दशा अत्यन्त शोचनीय हो 
रहो है और क्रमशः ग्रह-उद्योग-धन्धे नष्ट होते जारहे है । यदि 
हम देश के इन धन्धो को अनिवाय मृत्यु से बचाना चाहते है. तो 
हमे उनकी रक्षा के लिये सहकारिता आन्दोलन की शरण मे जाना 
होगा | तमो गह-उद्योग-धन्घे पत्तप सकेगे तथा कारीगरो के 
दिन फिरेगे। 


गृह-उद्योग-धन्धो से लगे हुए कारीगरो की दशा कितनी 
गिरी हुई है इसका एक उदाहरण यहां दिया जाता है। पंजाब में 
““ जुलाहो की कही कही वस्तियां बसी हुई है । यह जुलाहे 
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कारखानेदार अथवा कपड़े के व्यवसायी के चिरदास होते हैं । कार- 
खानेदार इन जुलाहो को कुछ रुपया पेशगी दे देता है. जिसे बाकी 
कहते हैं | जुलाहे से शर्त यह की जाती है कि बह केवल कारखाने- 
दार को ही तेयार माल बेचेगा । जुलाह्य कारखानेदार से ही सूत 
उधार ले जाता है ओर उसकी आज्ञानुसार ही कपड़ा तेयार 
करके उसी के हाथ कपड़ा बेचता है । कारखानेदार सूत 
का अधिक मूल्य लगाता है और कम से कम बुनवाई देता 
है। अस्तु, निधेन जुलाहो को बहुत कम मजदूरी मिलती है 
ओर थे कारखानेदार के विरदास बने रहते है। यही हाल और 
सब धन्धो का है । 

» गृह-उद्योग-धन्धे दो प्रकार के होते है, एक तो वह धन्धे कि 
जिनमे लगे हुए सनुष्य केवल उसी पर निर्भर रहते है और वही 
उनका मुख्य पेशा होता है, दूसरे वह धन्धे कि जिनको किसान 
खेती-बारी से अवकाश पाने पर करता है। खेतो उसका मुख्य 
धंधा होता है और गौश रूप से अपने अवकाश का उपयोग 
करने के लिये वह और कोई धन्धा कर लेता है। यह तो किसी 
से छिपा हुआ नहीं है कि भारतीय किसान अत्यन्त निधन है, 
इस कारण अमीण धंधे आवश्यक हैं । 
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बांत यह है कि भारतवर्ष मे लगभग ७६ प्रति शत जन संख्या 
केबल खेती बारी पर निभर है । ग्रह-उद्योग-धन्धों के नष्ट हो 
जाने के कारण उनमे लगी हुईं जनसंख्या खेती-वचारी की ओर 
चली आई | खेतो के योग्य भूमि कम है और खेती करने वालो 


कन्क *० 
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की जनसंख्या पिछले ८० वर्षो मे लगातार बढ़ती गई इस कारण 
किसानो के पास इतनी कम भूमि रह गई है कि उस भूमि पर 
इतनी पेदावार नहीं होती कि वे अपने कुद्ठम्ब का भली भाति 
भसरण पोषण कर सके। खेती बारी मौसमी धंधा है, यदि 
किसान के पास यथेष्ट भूमि हो, तो भी वर्ष के कुछ मद्दीनो 
मे वह अवश्य बेकार रहेगा क्योकि उन दिनो खेतों पर कुछ काम 
नही होता । भारतवप से किसान वष से चार सहीने बेकार 
रहता है और कही कही तो इस अनिवार्य बेकारी का समय ६ महीने 
तक होता है । जब भारतीय किसान की ओसद देनिक आय दो 
आने से अधिक नहीं है तब यदि वह अपने अवकाश के समय 
को ओर किसी धंधे मे लगा कर अपनी थोड़ोसी आय को 
बढ़ा सके तो यह धंधे निर्धन किसान के आर्थिक उद्धार का 
कारण बन सकते है । आज भारतवर्ष को ग्रामीय-उद्योग-धंधों 
को जितनी आवश्यकता है उतनी अन्य किसी भी देश को नहीं 
है। किन्तु यह धंधे तसी पन्रप सकते है जब कि इनका संगठन 
सहकारिता के सिद्धातो के अनुसार हो । 

किसानो के लिये निम्न लिखित उपयोगी धन्धे हैं-घी, दूध का 
धंधा, मुर्गी पालने का धंधा, शहद की मक्खियां पालने का धंधा, 
भेड़ पालने का धंधा, रेशम के कीड़ो को पालने का धंधा, 
गुड़ बनाना, धान ( चावल ) साफ करना, रुई ओटना, सूत 
कातना, तेल निकालना, रस्सी बंटना, डलिया बनाना, चटाई 
बनाना, तथा चटाई तैयार करना इत्यादि 
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इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे धधे भी है जो किसानो के लिए तो 
उपयोगी नहीं हैं. किन्तु जिनमे कारीगर लगे हुये हैँ । भाग्ववश 
कुछ ऐसे गृह-उद्योग-धन्ये नष्ट होने से बचगये हैं, यद्यपि असंग- 
ठिव होने के कारण उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। उनमे निम्न 
लिखित धंधे मुख्य है | 

सूती, ऊनी, तथा रेशमी कपड़े चुनने का धंधा, बरी, तथा 
कालीन चनाने का धंधा, छीट तथा अन्य प्रकार की छपार तथा 
र॒गाई का घंबा, फूल, पीतल, तंबे, तथा लोदे के बतत, स्थिलौन, 
तथा मृतियां बनाने का धंधा, जरी तथा काइने का धंधा, सोने, 
चांदी के जोबर बनाने का घंधा, लकडी का सामान चनासे का 
भंथा, मिट्टों के बतेन तथा खिलौने बनाने का धंधा, तथा चमडे की 
वस्तुएं बनाने का धंवा, इस्याडि । 
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निज वि सनक अज अधि उधार, इस ऋआारख हैं कच्चे 
साल खरादतं हैं वह भी अधिकतर ज्यार, इस जारखण उन्ह केच्च 
साल को ऋषिक मल... अमल पडता व पी द्र्टा 
ल्व्कां हाल व सुल्य इना पड़ता ह५ फिर भी साल अच्छा नहा 
व अ ० +> 





ब्गरीगर को अत्यन्त वाठे- 
नाई होंठी है। वह थोड़ी सात्रा में स्गल तेयार करता हे इस कारण 
बह आधनिक ढंग से चेच नही सछता । ओऔद्योगिक उन्नति के 
युग में साल के लिये बाज़ार मे मांग पेंद्ा करनी पड़ती हैँ, केंचल 


झअज्ष तयार करन स॑ कुछ नहा दाता 
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ऋरने के लिए विज्ञापनचज्ञो करनी होती है , एजेन्द 


हे 


वेसर भेजने पड़ते है. माल का प्रदृशनियों, तथा दूकानों में 
प्रदृश्नन करना पड़ता है । किसान यह सत्र कछ नहीं कर सकता 
क्योकि वह थोड़ी साञ से माल तेंचार करता हैं ओर चह इस 
कत्ञा को जानता सी नहीं | 


+ 


तोसरी कठिनाई जो कि इस धन्धों की उन्नति मे चाधक होती 
है वह है संगठत काअभाव। कारीगर पुराते ढंग से पुरानी डिजाइन 


का साल तथार करता है। जनता की रुचि बदलती रहती है 
किन्तु अशिक्तित कारीगर को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता, 


गे &£५ 


यदि वह जान भी जाता है कि जनता कौचसी वस्तु सांयती 
हैं तो उसे नवीन वस्तु के तैयार करने की शिक्ता देने वाला कोई 
नहीं होता । ठुनक्षर को ही ले लीजिये। नई डिज़ाइन के कपड़े वह 
तेयार नही कर सकता | आधुनिक समय से जब कि फ़ैशन शीघ्रता 
पूर्वक चदलता रहता है बुनकर क्ष्सी अपने घन्धे की उन्नति नही 
कर सकता जब तकु कि वह जनता की रुचि के अनुसार 





उत्पादक सहकारी समितियां र्छ४ 


के लिये औद्योगिक विभाग स्थापित ऊरने की सलाह की थी; 
ययपि प्रत्येक आन्त से औद्योगिक विभाग स्थापित ही गये 

अभी तक के शह-उच्योग-पन्धो की उन्नति के लिशे ऊँड भी नही 
नही कर सके | हां पंजाब, मद्रास, विद्वार, डड़ीसा, वथा मेसूर 
से इस आशय के उक्ट अवश्य पास किये गये हैं कि जो आन्तीय 


कथन 


पहकारोी उत्पादक पम्रितियां--६ गृद-ज्योग-घछ्ो 
का संगठन सहकारी समिनियों के हारा किया जावे तो यह सच 
काठनाइयां दूर को जा सकती है| उत्पादक सहकारी समितियां 


वि 


भत्वेक घन्धे मे लगे डये कारोगरों का संयठन करेगी । एक 


गी। हिस्ला-पूँजी, डिपाजिट, तथा डिश, समिति की कार्य: 
शाल पंज्ी होगी। केवल सदस्यों को साख देने छा प्रयंध कर इन 
से ही समिति उनकी अवस्था को नहीं सुधार सकती । समिने 


(नफलथबन, 
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को वे सब काये करने होगे जो कि व्यवसायी करता है। व्यव- 
साथी कारीगर को ऋण देता है, कच्चा माल वेचता है, तथा तैयार 
माल खरीदता है । यद्‌ समिति केबल साख का ही प्रबंध करके 
रह जायगी तो कारीगर कच्चा माल खरीदने, तथा तैयार माल 
बेचने मे लूटा जावेगा और जो कुछ उसे कम सूद देने के कारण 
लाभ हुआ वह व्यवसायी की सेट हो जावेगा । यदि उत्पादक 
समितियां वास्तव मे कारीगर की आर्थिक उन्नति करना चाहती 
है तो उन्हे व्यवसायी को क्षेत्र से बिलकुल ही हटाना होगा, 
अर्थात्‌ उसके सब कार्य अपने हाथ मे लेने होगे । भारतवर्ष में 
एक तो उत्पादक सहकारी समितियां वहुत कम है, दूसरे इन 
समितियों ने यह भूल को कि वे केवल साख कां ही प्रवंध कर के 
रह गई। सदस्यो के लिये कच्चे माल को खरीदने तथा तैयार 
माल बेचने का कोई प्रबंध नही किया । फल यह हुआ कि यह 
समितियां असफल हो गई । 
जब तक कि उत्पादक सदकारी समितियां सद्स्यो के लिये 
उचित सूल्य पर कच्चा माल खरीदने का, तथा तैयार माल बेचने 
का प्रबंध नहीं करती तब तक ग्रह-उद्योग धन्धे पनप नही सकते । 
किन्तु इतने से द्वी धन्धे का संगठन पूर्ण नहीं हो सकता । समिति 
को कारीगरो को आधुनिक वेज्ञानिक ढंग से बस्तुये तैयार करने 
की शिक्षा दिलानी होगी ओर उत्तम औजारो तथा यन्त्रों का 
प्रचार करना होगा । 


( ७. ० ७ क 
यह सब कार्य केवल सहकारी ससिति सफलतापूर्वक नही कर 
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सकती । क्योकि तेयार माल के बेचने के लिये विज्ञापन देने, 
चाजार का अध्ययन करने, एजेन्द तथा कनवेसर भेजने, तथा 
प्रदर्शनियों का आयोजन करने की आवश्यकता होती हैं । जो कि 
एक समिति की शक्ति के बाहर की वान है | अस्तु, समितियों को | 
एक यूनियन से अपने को संगठित कर लेना आवश्यक है। . 
यूनियन कुछ कमचारी रखकर यह सब काये करेगी। उदाहरण 
के लिये यदि बुनकरों की एक यूनियन स्थापित की जावे ते। 
यूनियन बुनाई कला कों जानने वाले कुछ ऐसे विशेषज्ञ नौकर ' 
रक्‍्खेगी कि जो धूम घृम कर कुछ समय प्रत्येक समिति के 
सदस्यों को नई डिजाइन का कपड़ा तेयार करना, अच्छे करघ्रे 
के लाभ, तथा अन्य आवश्यक सुधारों की शिक्षा देगे । 
यूनियन विज्ञापन के द्वारा समितियों के कपड़े का प्रचार करेगी. 
भिन्न भिन्न स्थानों पर स्टोर रथापित करके कपड़े को बेचने छा 
प्रवन्ध करेगी तथा एजेन्ट और कनवेंसर रक़्खेगी । यूनियन 
बाजार का अध्ययन करके समितियों को यद सूचना दिया करेगी 
कि किस प्रकार के कपड़े की बाजार मे अधिक मांगटे। 
समितियां उसी प्रकार जे ऋपड़े को सदस्यों से तेयार ऋराया 
करेगी । यूनियन प्रति बर्ष प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। इससे 
दो लाभ होगे, एक नो इस नेत्र के कारीगर एम दूसरे के झाम 
को देख सकेंगे प्यीर प्रतिस्पर्धा की भावना से ऊणनी उन्नति फरेंगे, 
दूसरे माल का प्रचार होगा | समिति. कहझ्षा माज्ञ व्यापारियों से 


'्स 


आप किक कर च शरद या पक ध्ड्ा 
ने खरांद फर, दरन पनपन्न करन बाला न रूरादफरर संदस्पा ज 
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देगी । सदस्यों को कन्नचा माल उचित मूल्य पर भिलेगा। तेयार 
साल सदस्य समिति को दे जावेगा | समिति कुछ रुपया उसी 
समय सदस्य को देगी | बाकी का साल बिकने पर चुकाया जावेगा | 
समिति प्रति शत कुछ कमीशन लेगी। व के अन्त में जो लाभ 
होगा वह सदस्यों से उस अनुपात से बांट दिया जावेगा कि जिस 
अनुपात मे वे समिति के पास तेयार माल बेचने लावेगे। इस 
प्रकार उत्पादक सहकारी समितियां ग्रृह-उद्योग-धन्धो का संगठन 
कर सकती है । यदि हम चाहते है कि ग्रामीय-उद्योग-घन्धो तथा 
गृह-उद्योग धन्घे पनपें तो हमे उत्पादक सहकारी समितियां 
स्थापित करनी होगी। योरोप से इस प्रकार की समितियां 
अत्यन्त सफलतापूर्वक काय कर रही हैं । 


बुनकर सामतेयां--मभारतवर्ष मे बुनाई का धन्धा 
अत्यन्त प्राचीन है। किसी समय हमारे बुनकरों की ख्याति 
संसार भर मे फैली हुई थी और भारतवर्ष से बना हुआ कपड़ा 
संसार की अलभ्य बस्तु समझी जाती थी। किन्तु राजनैतिक 
पतन के साथ ही हमारे धन्धो का भी पतन हो गया और सस्ते 
विलायती मिलो मे बने हुए कपड़ो ने तो इस धन्धे की कमर 
ही तोड़ दी । किन्तु इस गये गुजरे जमाने से भी बुनाई का धन्धा 
जीवित है। अथशाख्नज्ञो की सम्मति है कि इस ग्रह-उद्योग धन्धे 
ने ऐसी प्रतिकूल अवस्था में भी आश्वयंजनक जीविन शक्ति का 
प्रदर्शन किया है, इससे यह ज्ञात होता है कि यदि इस धन्धे का 
ठीक शकार से संगठन किया जाबे तो यह मिलो की प्तिह्वंद्ता 
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मे टिक सकता है। करघो द्वारा बुनाई के धन्धे की महत्ता तो 
इसी से प्रकट है कि वर्ष भर से भारतवर्ष में जितने कपड़े की 
खपत होती है उसका ४० प्रति शत भारतीय मिलें तैयार करती 
हैं, ३५४ प्रति शत विदेशों से आता है, ओर २४ प्रति शत करघों 
पर तैयार होता है । 





अनुसान किया जाता है कि भारतवष से लगभग एक करोड़ 
बुनकर इस धन्धे से लगे हुए है। इसमे रेशमी कपड़ा, झूनी 
कपड़ा तैयार करने वाले, तथा दरी ओर कम्बल तैयार करने 
वाले सभी सम्मिलित है। अस्तु, यह स्वाभाविक था कि पहले 
बुनकर सहकारी समितियां स्थापित की ज्ञाती । भारतबप के 
प्रत्येक प्रान्त मे वुनकर सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं । 
बुनकर सहकारी समितियों की संख्या मिन्न भिन्न प्रान्तो 
से ४० से १०० तक है; किन्तु किसी किसी प्रान्त में इससे 
भी अधिक समितियां स्थापित करदी गई हैं । 'पूंज़ाब मे लगभग 
२०० समितियां काय कर रही है। किन्तु इन समितियों को 
सफलता नहीं मिली । इसका कारण यह है कि वहुत कम व्थानो 
पर समितियां व्यव्सायियों को हटा सकी हैं ।अब छुछ स्थानों में 
विशेषकर पंजाब में यह प्रयत्न हो रहा हैँ कि समितियों को 
यूनियन से संगठित किया जावे, तेयार माल चेचने का 
आयोजन किया जावे, कारीगरों को ओद्योगिक शिक्षा देने का 
प्रबन्ध किया जावे, ओर तेयार माल को बेचने का आयोजन हो ! 
तब यह समितियां अपन उद्देश्य में सफल हो सकती हैं। 
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बुनकर समितियों के अतिरिक्त कुछ फुटकर उत्पादक 
समितियां मी स्थापित की गई है। किन्तु यह संख्या में कम हैं। 
प्रत्येक ग्रान्त मे एक यां दो चमारों, वढ़इयों, खिलोने बनाने 
वालो, तथा लकड़ी पर खुदाई का कास करने वालो की समितियां 
स्थापित करदी गई है। बंगाल मे ६५ समितियां रेशम तैयार 
करने वालो की है। इसके अतिरिक्त मैसूर, काशमीर, तथा सद- 
रास मे भी रेशमी कपड़ा तैयार करने वालो की कुछ समितियां हैं। 


अभी तक उत्पादक सहकारी समितियों को सफलता नहीं 
मिली है ओर न यह आन्दोलन फैल ही रहा है। जब तक ऊपर 
लिखे अनुसार इन समितियों का पूर्ण सगठन नहीं होता तथा 
सरकारी औद्योगिक विभाग इन समितियों को सहायता नहीं 
देता तब तक सफलता मिलना कठिन है। ओद्योगिक विभाग 
ओद्योगिक परामशे तथा पूँजी देकर इन समितियों की सहायता 
कर संकता है। बिना राज्य की सहायता के हमारे ग्ृह-उद्योग- 
न्‍धो का उद्धार होना कठिन है । यद्‌ औद्योगिक विभाग के 
द्वारा सरकार इन धन्धों को पूँजी न देना चाहे तो औद्योगिक 
बेक खोले जावें, और उनके द्वारा इन घंधो को सहायता दीजावें। 


श है जे 
अगरहवा पारच्छद्‌ 
उपभोक्ता स्टोसे तथा ग्रृह-निर्माण समितियां 

मनुष्य समाज का प्रत्येक सदस्य उपभोक्ता है। प्रत्येक मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताओ को पूरा करता पड़ता है इस 
कारण प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ वस्तुओ का उपभोग करता 
होता है । यदि्‌ देखा जावे तो उत्पादन करने वाले, तथा उपभोग 
करने वालो का घनिष्ट संबंध है । एक वर्ग दूसरे बरसे पर निर्भर 
है, किन्तु उत्पादन करने वालो तथा उपभोग करने वालो के बीच 
मे इतन दलाल हैं कि वे एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाते है । 
दलाल ( अर्थात्‌ व्यापारी ) जो मूल्य उत्पादको को देते है उससे 
बहुत अधिक उपभोक्ताओ से वसूल करते है । यही नहीं कि 
उपभाक्ताओ को वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ता है, वरन 
वस्तुओं मे मिलावट होती है तथा वे अच्छी नहीं होती । सहकारी 
स्टोस दलालो को अपने स्थान से हटा कर उपभोक्ताओ को 
उचित मूल्य पर वस्तुओं के देने मे सफल हुए है । 

स्व प्रथम इंगलेड मे राचडेल नामक स्थान के बुनकरों ने- 
अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिये सहकारी स्टोसे चलाया 
था। इस कारण इन बनकरो को ही इस आन्दोलन का सूत्रधार 
माना जाता है। संसार को उपभोक्ता सहकारी स्टोस जेसी 
उपयोगी संस्था देने वाले इन बुनकरों का इतिहास अत्यन्त 
आकषक हें । 

सन्‌ १८४४ इईसवी मे राचडेल के अट्टाइस फलालैन बुनते 
वाले बुनकरो ने जो कि अत्यन्त निधन थे,किन्तु जिनसे विश्वास- 
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थे, साहस, चुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी थी, एक दूकान खोली । 


इन वुनकरो के पास केवल २८ पौंड पूँजी थी, किन्तु उनमें उत्साह 
बहुत था जिसके कारण वे सफल हो गये । 
किन्तु वे सब ही असफल हुए। कारण यह था कि यह स्टोसे 
वस्तुएं उधार देते थे ओर उनका मूल्य बाजार से कम रखते 
में। राचडेल के वुनकरो ने इस पद्धति को चदल दिया। उन्होंने 
वस्तुओं को बाज़ार भाव पर चेचना प्रारम्भ किया। और वष 
के अन्त से खचे काट कर जो लाभ होता उसको सदस्यों मे 
उनकी खरीद के अज्ुपात से बांट देते थे। स्टोर्स वस्तुएं उधार 
नही वेच सकता था। 

उन २८ वुनकरो ने एक हिस्से का सूल्य एक पौड रक्त्खा। 
२ पैस प्रति सप्ताह किश्त लेकर पूँजी इकट्ठी की, और आरस्भ 
में केवल पांच वस्तुओं को बेचने का प्रवन्ध किया । वे थी मक्खन, 
शक्कर, ओट (अनाज) का आटा, सोसवत्ती, तथा गेहूँ का आठा । 
स्टोस सौदा उधार नहीं देता था, किन्तु वस्तुएं शुद्ध तथ। तौल मे 
पूरी होती थी। यदि कभी स्टोस को अधिक पूँजी की आवश्यकता 
होती तो किसी सदस्य से निश्चित सूद की दर पर उधार ले ली 
जाती | प्रत्येक सदस्य को एक वोट थी। एक तिहाई लास, सुरक्षित 
कोष से रक्खा जाता था, एक तिहाई सदस्यो को बांट दिया जाता 
था, ओर एक तिहाई शिक्षा पर व्यय कर दिया जाता था । सदस्यों 
को उत्साहित किया जाता था कि वे अपने लाभ का हिस्सा स्टोसे 
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से जमा कर दे, इस प्रकार र्दोर की पँजी बढ़ती गई । सदस्यों 
की जमा, ओर हिस्सा पेजी पर निश्चित सूद दिया जाता है. | 

राचडेल के बुनकरो ने अपने स्टोर का प्रबन्ध ऐसा अच्छा 
किया कि शीघ्र ही नये सदस्य बनने लगे तथा स्टोर की उन्नति 
होने लगी | क्रमशः स्टोर सब आवश्यक दस्तुएं सदस्यों को देने 
लगा तथा बिक्री बढ़ने लगी। जब घबुनकरो ने देखा कि बिक्री 
बहुत होने लगी तब उन्होने वस्तुओ को उत्पन्न करना शुरू किया। 
आरम्भ से स्टोर ने जूते बनाने तथा कपड़े सीने के विभाग 
खोले ओर क्रमशः उत्पादन काये बढ़ता ही गया। राचडेल स्टोर 
की आशातीत सफलता देखकर उत्तर इद्जलैड मे शीघ्र ही बहुत 
से स्टोसे खुल गये । 

इन स्टोसे की सफलता देखकर फुटकर विक्रोता चोके और 
उन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया। जब फुटकर विक्रोता 
विरोध से सफल न हुए तब उन्होने थोक व्यापिरियों पर यह 
जोर डाला कि वेस्टोस को वस्तुएं अधिक मूल्य पर दें। 
अब सहकारी स्टोल के सामने एक नई समस्या उपस्थित हुई। 
इस समस्या को हल करने के लिये इद्धलिंड तथा स्काटलेंड के 
स्टोस ने दो होल-सेल-सोसाइटी स्थापित की। हो ज्-सेल-सो सायदी 
थोक व्यापारियों से माल न लेकर सीधे मिलों ओर कारखानों 
से माल खरीदकर अपने सदस्य स्टोस को बेचने लगी। इस 
प्रकार थोक व्यापारियों को भी सहकारी आन्दोलन ने अपने 
स्थान से हटा दिया और उनके लाभ को उपसोक्ताओ के लिये « 


ल्‍ 
डी पर हि श्स्हः 
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5 4 ५ गु हक 
सुरक्षित कर लिया। इसके उपरांत इब्ललेड तथा स्काटलेड के 


स्टोसे ने मिल कर सहकारी यूनियन की स्थापना की। इस 
यूनियन का मुख्य काय विज्ञापन, प्रचार शिक्षा, तथा 
आन्दोलन की देख रेख करना है । 

क्रमशः आन्दोलन तीत्र गति से बढ़ता गया और स्टोस की 
संख्या बढ़ती ही गई। तब होल-सेल सोसायटियो ने उत्पादन 
कार्य भी अपने हाथ में ले लिया । 

१८७३ में इंगलेड की होल-सेल-सोसायटी ने उत्पादन कार्य 
करने का निश्चय किया | उसी वर्ष सोसायटी ने मैनचेस्टर स्थिति 
बिस्कुट तथा अन्य प्रकार की मिठाई बनाने का कारखाना 
खरीद लिया, कुछ समय के उपरात एक बूट फैक्टरी खोली गई । 
क्रमशः उत्पादनकाय उन्नति करता गया तथा दो बूढ-फैक्टरिया 
ओर खोली गई । इसके उपरांत साबुन, मुरब्बे, मोमबत्ती, कपड़े 
धोने का पाउडर, फ्लैवल, मोजे, बनियन, फर्नीचर, कपड़े, बुरुश, 
तस्तराकू, सिगरेट, आटा, छापेखाने, लोहे, टिन, तेल, तथा अन्य 
आवश्यक वस्तुएं बनाने के कारखाने खोले गये । यही नही होल- 
सेल सोसायटी ने १६२७ से एक कोयले की खान भी खरीद ली । 


१८७६ मे होल-सेल-सोसायटी ने अपनी वस्तुओ को लाने तथा 
लेजाने के लिये जहाज खरीदे । किन्तु हालही मे दो जहाजो को 
छोड़कर ओर सब जहाज बेच दिये गये | होल-सेल-सोसायटी ने 
इंगलेड मे अनाज, तरकारी तथा फल उत्पन्न करने के लिये फाझले 
खरीद लिये है । | 
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गेहूँ उत्पन्न करने के लिये सोसायटी ने कनाडा से दस हज़ार एकड़ 
से अधिक का एक फाम खरीदा है। पश्चिम अफरोका से भी भूमि 
खरीद ली गई है । होल-सेल-सोसायटी ने जीवन, अग्नि, दुघटना, 
तथा अन्य प्रकार का बीमा करना आरम्भ कर दिया है। इस 
कार्य के लिये स्काटलैंड तथा इंगलेड होल-सेल-सोसायदियो ने 
एक सम्मिलित विभाग खोल दिया है | 

इन्नलेड की होल सेल सोखायटो बेकिंग, गृह-निर्माण, 
पत्रिका प्रकाशन, तथा बीमारो के लिये स्वास्थ्य-गृह बनाने का 
कार्य भी करती है । 

- #काटलेड होल सेल सोसायटी ने भी अपने सदस्यों के लिये 
आवश्यक वस्तुये बनाने के लिये कारखाने चलाये है, तथा भूमि 
मोल ले कर खेती-बारी करना आरम्भ किया है | 

इन दोनो सोसायटियो ने कुछ कार्य सम्मिलित रूप से किये 
है। इन दोनो सोसायटियो ने ल्यूटन मे कोको का एक कारखाना 
खोला है। 5० 


होल सेल सोसायटी के सदस्य-स्टोसे, सोसायटी के हिस्से 
खरीदते है । जिस स्टोस के जितने सदस्य होते है उसी के अल॒- 
पात से स्टोस को हिस्से खरीदने पड़ते हैं | केवल स्टोस ही इसके 
सदस्य बन सकते है। स्टोसे को माल बाज़ार के थोक भाव से 
बेचा जाता है। वार्षिक लाभ स्टोसे से उनकी खरीद के अनुपात 
मे बांद दिया जाता है। होल सेल सोसायटी ने सदस्य स्टोस की 
सुविधा के लिये शाखाये खोल दी हैं, तथा प्रत्येक प्रमुख व्यापा- 
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सण्डी मे वस्तुओं को खरीदने के लिये एजेसिया स्थापित 
करदो है। 

होल सेल सोसायटियो के कारखानो में सजदूरों की दशा 
साधारण कारखानो से अच्छी है, ओर उनको मजदूरी भी कुछ 
अधिक मिलती है | काम करने के घन्टे भी कुछ कम दोते हैं, 
तथा उनके स्वास्थ्य तथा आमोद प्रमोद का प्रबंध किया जाता है । 
प्रत्येक मजदूर को बप मे दो सप्ताह की वेतन सहित छुट्टी मिलती 
है। मजदूरो के लिये प्राविडेड फंड भो होता है। स्काटलैड की 
सोसायटी के कारखानो मे मजदूर, सोयायटो के द्विस्से ले सकते 
है और प्रबंध कारिणी समिति मे उनके भी प्रतिनिध रहते है । 

सदस्य-स्टोसे अपने प्रतिनिध चुन कर होल सेल-सोसायटी 
की मीटिंग मे भेजते है । यह अतिनिध बोर्ड आफ डायरैक्टर्स का 
चुनाव करते है। भिन्न भिन्न विभागो तथा कारखानो के मैनेजरो 
की नियुक्त डायरेक्टर करते है , डायरैक्टर, लोग भिन्न मिन्न 
विभागो की देख भाल करते है। 

भारतव॒ष म उपभाक्ता स्टासें--भारतवप से सहकारी 

उपभोक्ता स्टोस असफल रहे है | भारतवप मे कही कही यदि 
एक या दो स्टोस सफल दृष्टि गोचर होते हे तो आन्दोलन सफल 
नहीं कहा जा सकता | इन स्टोस की सफलता का कारण इनकी 
स्थानीय परिस्थिति मे छिपा हुआ है । अधिकतर कालेजो वथा 
रेलवे के स्टोसे सफल हुये है । इन स्टोसे को दूकानदारो से 


प्रतिस्पर्धा नही करनी पड़ती तथा उन्हे बहुत सी अन्य सुविधाएं 
प्राप्त होती हैं । 


उपभोक्ता स्टोसे तथा गृह-निर्माण समितियां. २५७ 
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भारतवपे से यह अन्दोलन योरोपीय मद्दायुद्ध के बाद बहुत 
चढ़ा | कारण यह था कि उस समय सरकार ने सोज्य पदार्थों 
का नियन्त्रण अपने हाथ मे ले लिया था किन्तु जैसे ही यह 
नियन्त्रण हटा स्टोस की संख्या घटने लगी । बहुत से ए्टोस 
बंद हो गये ओर बहुतों का दिवाला निकल गया। 


इन स्टोसे की असफलता का मुख्य कारण यह है कि सदस्य 
आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त को भूल जाते है। वे समभते हैं. कि 
स्टोसे सस्ती चीज बेचने के लिये खोला गया हैं, फल यह' द्वाता 
है कि जब चाजार भाव सस्ता होने लगता है तो स्टोस की 
आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ओर सदस्य स्टोस से चीजे 


सिद्धान्त तो यह हैं कि वस्तुओं को वापार भाव पर बेचा 
जाबे । विन्तु चीजे अच्छी हो और वोल से पूरी दी जाचे। असफलता 
का दूसरा मुख्य कारण हैं सौदा उधार देना। सौदा उघार देना स्टोर 
तथा सदस्य दोनों के लिये हानिकारक | | सदस्य को काश लेने 


द्र्त स्ृ 7 हर बम 97% अल ॥ 238 अल +- दिल गन ०१" # ७०«क-] 
का आाद पड़ जाता ६ | नव चट देानिक अप का आमानयपफऊ्ध 
ज 


हे प्‌ 
न बन 4 ट ग्द (७ मत 
वस्तुओं को उ्यार लेने लगता ई तो बढ व्यथ थे कामों में सपया 


मु] न जो | ब बढ भा 
| स्टार का खीेंदा उधार दने का बारण घाोक 


॥ 
व्यापारियों से माल उधार लेना पटना है । 
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अधिक होता है यह भी डनकी असफलता का मुख्य 
कारण है । 

मद्रास का ट्रिपलीकेन स्टोर--भारतवर्ष मे केवल 
ट्पलीकेन सहकारी स्टोर ने बड़ी सात्रा मे काम करके आश्चर्य 
जनक सफलता प्राप्त की है । यही एक वड़ा स्टोर ऐसा है जिसे 
हम पूण रूप से सफल कह सकते है | यह स्टोर ६ अग्रेल १६०४ 
मे खोला गया । आरम्भ मे दा कर्मचारी रक्खे गये, एक मैनेजर 
दूसरा वेचने वाला, दोनो का वेतव आठ रुपया मासिक था। 
स्टोर के जन्मदाताओ ने अपना बहुत सा समय स्टोर की देख 
भाल मे देना शुरू किया । जहां तक होता व्यय कम किया जाता 
था | १६०५ से स्टोर रजिस्टर कर लिया गया | अभी तक साधा- 
रण जनता इसको केवल खिलवाड़ समझती थी किन्तु जब 
उन्होने एक स्टोर को चलते देखा तब लोग प्रभावित हुये और 
सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ने लगी | ज्ञाज टिपलीकेन स्टोर 
की २५ शाखाये काय कर रही है । उन से ६ के पास अपनी 
निजी इमारत है, बाक़ी किराये की इमारतों मे काम करती है। 
१६२६ से स्टोर ने १११४५१२८ रुपये की चीजे बेची । २५ 
जनवरी १६३० को स्टोर की ज्ुबली मनाई गई | उस अवसर पर 
जुबली हाल की नीव मद्रास गवनेर ने डाली थी | इस हाल के 
बनवाने में स्टोर ने लगभग २४ हजार रुपये व्यय किये है । 


१६२४ में टिपलीकेन स्टोर के ४७्प?९ सदस्य थे, स्टोर की 
चुकाई हुई पूंजी ( [७४० ४] ०४७५७) ) एक लाख से कुछ 
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अधिक थी । स्टोर के पास दो लाख से अधिक की डिपाज़िट 
थी । १६२६ में सुरक्षित कोप मे ८४ हज़ार रुपये जसा थे तथा 
एक दूसरा फंड भी खोला गया है जिससे लगभग ४० हज़ार 
रुपये जमा है। स्टोर से लगभग १४० कमचारी काम करते है 
जिनका वार्पिक वेतन ४४,००० हजार रुपये के लगभग होता है । 
स्टोर तथा उसकी शाखाओ के साथ एक वाचनालय भी रहता 
है। स्टोर अनाज, चांवल, गुड़ शक्कर, तेल, मसाला, सूखे 
फल, चाय, कहवा, साबुन, तथा कुछ पेटेन्ट ओऔपधियां 
बेचता है । 

सैसूर :--मैसूर मे स्टोर आन्दोलन कुछ सफल हुआ है | इन 
मे बंगलोर का स्टोर उल्लेखनीय है, यद्यपि यह ट्रिपलीकेन स्टोर 
से छोटा है | इसके अतिरिक्त अन्य स्टोर अधिकतर रेलवे, सिलो 
तथा आफिसो के कमचारियो के लिये हैं ओर अधिकारियो के संर- 
क्षण मे काय कर रहे है । मैसूर मे स्टोर सौदा उधार भी दे देते है । 

बम्बई:--बस्बई में स्टोर आन्दोलन असफल रहा, इसका 
मुख्य कारण यह है कि परचूनी की दूकाने वम्बई मे अत्याधिक 
है। इस कारण थोक तथा फुटकर मूल्य से कम अन्तर है । 
दूकानदार घर पर सामान पहुंचा देता है , ओर सास के अन्त 
मे हिसाव कर ले जाता है। इन दूकानदारों से प्रतिस्पधो करना 
कठिन है क्योंकि इनका खां बहुत कम है । 

संयुक्त प्रान्त :--संयुक्त प्रान्त में केंचल चार स्टोंस कार्य कर 
रहे है उनसे तीन की दशा अत्यन्त शोचनीय हैं । 
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मद्रास में ट्रिपलीकेन के अतिरिक्त अन्य ६० स्टोर काये कर 
रहे है। मेमूर मे ७०, बंगाल मे ६०, बम्पई में ३५, पंजाव से २० 
आसाम मे लगभग २०, तथा मध्य प्रान्त से २०। किन्तु यह सत्र 
स्टोर असफल ही रहे हैं । 

स्टोर की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि सदस्य स्टोर 
के गति अपना कतेव्य समझें | प्रबंध कारिणी समिति के 
सदस्य अपना समय स्टोर के अबंध मे लगाबे, तथा व्यय जहा 
तक हो कम किया जांवे | किन्तु सब से आवश्यक बात यह है 
कि सोदा उधार न दिया जावे । 


“४ सहकारी गृह निर्माण समितियां । 

भारतवर्ष मे सहकारी गृह निर्माण समितियां केवल बस्बई 
प्रान्त मे पाई जाती हैं। गृह निर्माण समितियां दो प्रकार की होती 
है। एक प्रकार की समितियां वो वह द्वोती है जिनमे व्यक्ति 


मकान मालिक होता है। दूसरे प्रकार की समितियां वह होती है 
जिनमे समिति सामूहिक रूप से सकानो की सालिक होती है। 


व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां--पहले प्रकार 


की समितियां भी दो अकार की होतो है | एक तो स्थायो दूसरो 
अस्थायी | 


अखायी--अख्ायी गृह निर्माण समितियां वह है जो कि 
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एक निश्चित संख्या से सदस्य बनाती हैं । प्रत्येक सदस्य को 
सासिक या सप्ताहिक चन्दा देना होता हे । नया सदस्य नहीं 
बनाया जाता | यदि कोई सदस्य समितिको छोड़दे तो उसके स्थान 
पर नया सदस्य लिया जा सकता है । जब च दा जमा हो जाता है तब 
लाटरी डालकर रुपया एक सदस्य को दे दिया जाता है ओर उस 
का सकान बनजाता है। मकान समिति के पास गिरवी रहता है 
ओर सदस्य सूद सहित ऋण किश्तो मे चुकाता रहता है । इसी 
प्रकार सब सदस्यों के मकान तेयार होजाते है । समिति 
उस समय तक नही तोड़ी जाती जब तक कि सबकी किश्तें न 
चुक जावे । सब ऋण चुक जाने पर रुपये का हिसाब किया जाता 
है तथा लास को बांटकऋर समिति वोड़ दी जाती है । 


, स्थायों सम्तिति--ख्वायी समिति से सदस्यों की संख्या 
निश्चित नही होती । सद॒स्यो को समिति के हिस्से खरीदने पड़ते 
है। समिति डिपज़िट लेती है तथा ऋण भी लेती है । समिति नये 
सदस्य बनती जाती हैऔर जेसे जेसे रुपया मिलता जाता है सदस्यों 
को ऋण देती है। कुछ बड़ी समितियां इंजीनियर, सर्च करने वाले 
तथा अन्य कर्मचारियों को मौकर रखती है जो कि सदस्यों को 
परामशे देते है। सदस्यो को इस सद्दायता के लिये एक निश्चित 
फीस देनी पड़ती है । सदस्यो को मकान के ऊपर ऋण दिया जाता 
है ओर एक निश्चित समय से रुपया चुका देना पड़ता है। 
समिति सकान की लागत का तीन चौथियाई ऋण देती है, एक 
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चौथियाई सदस्य को लगाना पड़ता है। प्रत्येक इमारत का वीमा 
कराया जाता है | बीमा समिति के नाम होता है । 


कुछ समितियां मकान सं बनवाती है। सदस्यों की आव- 
श्यकताओ को ध्यान मे रखते हुये मकान बनवाये जाते है। 
सदस्य उन सकानो से किरायेदरों की तरह रहते है। सदस्य 
यदि चाहे तो श्रति सास किराये के अतिरिक्त कुछ रुपया मकान के 
मूल्य को चुकाने के लिये दे सकते है । जब मकान का मूल्य चुक 
जाता है तब सकान सदस्य का हो जाता है। किन्तु इस अकार वही 
समितियां सकान बना सकतो है कि जिनके पास यथेष्ट पूँजी हो । 
इद्चलेंड के उपभोक्ता स्टोर तथा फुडली सोसायटिया अपनी 
बेकार पूँजी को मकानो से लगा देती है। 


इस प्रकार की समितियों का, कि जिनमे सदस्य सकान का 
मालिक हो जाता है एक बड़ा दोप यह है कि सदस्य को यह अधि- 
कार हो जाता है कि यदि सदस्य चाहे तो मकान को बेच दे! 
इसका फल यह होता है कि समितियों द्वारा बनाये हुये 
मकान ऐसे लोगो के पास पहुँच जाते है जो कि उनको बेचकर 
लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। इस दोप को दूर करने के लिये 
बम्बई में एक नवीन योजना काम मे लाई गई है । 


इस योजना मे समिति बहुतसी भूमि या तो पट्टो पर लेती है 
या फिर मोल ल्े लेती है । ससिति उस भूमि पर सड़के बनाती है, 
फिर भूमि को छोटे छोटे ज्लाटो मे बांट देती है | यह प्लाट सदस्यों 
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मे बांठ दिये जाते हैं। कुछ भूमि सावेजनिक हित के लिये समिति 

अपने हाथ मे रखती है। उदाहरण के लिये पाक, वाचनालय,खेलने 
के लिये तथा अन्य ऐसे ही कार्यो के लिये भूमि रखली जाती है । 
यदि समिति ने भूमि पट्टे पर ली है तो सदस्य को ज्लाट समित्ति 
के पट्ट से एक साल कम के पट्ट पर सिलेगा | यदि समिति ने भूमि 
मोल ली है तो सदस्य को ६६६ साक्ञ के पट्टे पर ब्लाट दिया जाता 
है । सदस्य को ज्ञाट इस शत पर मिलता है कि जब कभी वह सविष्य 
मे मकान अथवा ज्ञाठ को बेचे तो खरीदने का पहिला अधिकार 
समिति को, अथवा समिति जिस सद॒स्य के लिये कहे, उसको 
होगा। प्रान्तीय सरकार इस प्रकार को, समितियों के सद्स्यो को 
उनकी दी हुई पूंजी से दुगना ऋण देती है । किन्तु किसी एक 
सदस्य को १०,०००) रु० से अधिक ऋण नही दिया जा सकता। 
सदस्य को २० साल मे ऋण चुका देना पड़ता है। समिति था 
तो खयं मकान बनाती है अथवा निर्धारित स्लाट पर सदस्यों को 
मकान बनाने देती है । जब मकान बन जाते है तो समिति उस 
छोटे से उपनिवेश की स्यूनिस्पेल्टी का कार्य करती है । 


सामूहिक स्वामित्व वाली समितियाँ-- इस प्रकार 
की समिति एक बड़ा क्षाट खरीदती है ओर उस पर सदस्यों की 
आवश्यकतानुसार सकान बनाती है। सदस्य मकानो से किराये- 
दारो की भांति रहते है । सद॒स्यो को मकान की लागत का | से 
लेकर $ तक पूँजी, समिति को देनी होती है । वाकी की पूजी 
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समित्ति इमारतो की जमानत पर डिबेचर वेच कर इकट्ठी करती 
है | इंगलैड में इन समितियों के डिबेचर जनता खूब खरीदती है। 
किन्तु भारतवर्ष मे ऐसा नहीं है ।इस कारण प्रान्तीय सरकार 
समितियों को ५॥ प्रति शत सूद पर ऋण दे देती है। १६१७ से 
भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके गआन्तीय सरकारों को 
गृह-निर्माण-समियो को ऋण देने का अधिकार दे दिया । 

इस प्रकार की समितियों से समिति ही इमारतों की मालिक 
होती है । सदस्य ही समिति को चलाते है इस कारण उनसे अधिक 
किराया नही लिया जा सकता । सकानो का किराया, एक निम्वित 
सिद्धान्तपर निश्चित किया जाता है| यदि कोई सदस्य चाहे तो 
नोटिस देकर मकान छोड़ सकता है । समिति वह सकान किसी 
दूसरे सदस्य को दे देती है । नया सद्स्य जो पेजी देता है वह जाने 
वाले सदस्य को दे दीजाती है । 

बम्बई से सबसे पहले सारस्वत सहकारी ग्रह-निर्माण समिति 
स्थापित हुईं । समिति ने इम्प्रवसेन्ट टरटसे ६६६ साल के पट्टे पर 
भूमि लेकर इमारते बनवाईं। यह ससिति सामूहिक स्वामित्व 
वाली है । सदस्यो ने एक तिहाई पूँजी दी, तथा बाकी ऋण लिया 
गया। मकानो का किराया निर्धारित करते समय रेन्‍्ट, टेक्स, 
रेट्स, अर्नि बीसा, सरम्भत, पूंजी पर सूद, तथा सिर्किंग-फंड 
इत्यादि सब खर्चों का हिसाब लगाया जाता है । 

(सिर्किंग फंड | फंड इस लिये आवश्यक होता है कि ८० या १०० 
वर्षों के उपरान्त जब इसारतो को फिर से बनवाना पड़ेगा तब 


उपभोक्ता स्टोसे तथा ग्रृह-निमोण समितियां २६४ 
पजी कहां से आवेगी। अस्तु, इसारतो की लागत का ३ प्रति शत 
एक फंड से जमा करदिया जाता है जो कि इकट्ठा होता रहता है । 
प्रान्तीय सरकार ने ऋण देने के अतिरिक्त लेड ऐक्युज़िशन ऐक्ट 
से संशोधन करके सहकारी समितियों को अपने लिये भूमि 
पाने की सुविधा प्रदान करदी है । 


बम्बई प्रान्त मे ६७ गृह निर्माण समितियां हैं, इनकी काय- 
शील पजी लगभग ६२३ लाख है | इनमे २३ बम्बई तथा उसके 
सब-अब मे है, १६ अहमदाबाद से, &£ करांची से तथा वाक़ी 
अन्य स्थानों मे है । 


बम्वई मे जब गृह निर्माण समितियों की स्थापना होगई तब 
दूसरे प्रांतो से भी यह आन्दोलन आरम्भ हुआ। मद्रास मे १३० 
समितियां कार्य कर रही है जिनको कार्यशील पूँजी लगभग ४० 
लाख रुपया है। बम्बई तथा सदरास को छोड़कर दूसरे प्रांतो मे 
एक था दो समितियों से अधिक स्थापित नही हुई है। हां, देशी 
राज्यो मे मैसूर से अवश्य १८ समितियां है किन्तु यह समितियां 
केवल ग्रह निर्माण कार्य के लिये ऋण देती है । 


लाहोर से एक माडेल टाऊन समिति स्थापित की ग 
समिति के ६०० से ऊपर सदस्य है, लगभग ३३ लाख के लग- 
भग कायशील पँजी है, १०० के ऊपर गृह निर्माण होचके है । 
समिति ने एक क्लब, ८ मील के लगभग सड़क, एक स्यव वल, 
एक ओपधात्य, तथा एक स्कूल भी वनाया है । लाहोर तथा 
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उस साडेल टाऊन के बीच मोटर लारी भी चलाई गई है । यह 


समिति बड़ी मात्रा से ग्रहनिर्माण काय कर रही है । 


ग्रामीण गृहनिमोण समितियां--१६२७ मे जो भरयं- 
कर बाढ़ गुजरात तथा पिन्ध मे आई, उसमे बहुत से गांव बह 
गये । इन उपशआनन्‍्तो मे गांवो को फिर से बसाने के लिये ग्रह- 
निर्माण समितियां स्थापित की गई है। प्रान्तीय सरकार ने समि- 
तियो को ऋण देना खीकार करलिया है । समितियां व्यक्तिगत 
स्वामित्व वालो होती है ओर १४ या २५ वर्ष बाद तोड़दी जावेगी । 
सरकार समिति की पूंजी का ८० प्रति शत ऋण दो साल के लिये 
बिना सूद के देगी, तदुपरान्त ४ प्रति शत सूद लिया जावेगा । 
इन समितियों मे लाभ बांटा नही जा सकता, केवल सुरक्षित कोप 
मे जमा किया जाता है जो कि समिति के टूटने पर सार्बजनिक 
कार्यों मे व्यय कर दिया जावेगा। इसी प्रकार की कुछ समितिया 
मद्रास के मालाबार प्रदेश मे भी स्थापित की गई है। सिन्ध में 
२४ गृह-निर्माण समितियां कार्य कर रही है और इतनी ही गुज- 
यत मे है। 
इड्डलेड तथा अन्य पश्चिमो देशो मे उपभोक्ता स्टोर तथा ग्रह- 
निर्मोण समितियां अधिकतर मिल मजदूरों के लिये स्थापित की 


गई है। किन्तु अभी तक भारतवर्ष मे कोई समिति ,मज़दूरों के 
लिये नही खोली गई है । 


! 


उन्नीसवां परिच्छेद 
सहकारो शिक्षा, निरीक्षण तथा प्रचार । 


भारतवप में सहकारिता आन्दोलन को भारतीय सरकार ने 
चलाया, दूसरे देशो की भांति इस देश मे यह आन्दोलन जनता 
ने खय॑ नही चलाया | कारण यह था कि भारतीय जनता विशेष 
कर किसान अशिक्षित, तथा कज़ेदारी के बोझ से ऐसा दबा हुआ 
है कि उसकी अपने आर्थिक सुधार की आशा ही नही रही । ऐसी 
दयनीय दशा में आत्मनिर्मरता तथा खावलम्बन के भाव ग्रामीण 
जनता मे से लुप्त हो चुके थे, इस कारण राज्य को ही इस 
आन्दोलन का श्रीगणेश करना पड़ा । 


जब राज्य ने इस आन्दोलन को अपने हाथ से लिया तो यह 
स्वाभाविक था कि रजिस्ट्रार ही इस आन्दोलन का सर्वेसवो हो 
जावे । आरस्भ में रजिस्ट्रार को आन्दोलन चलाने के लिये प्रचार 
कार्य, समितियों का संगठन, उनकी देख भाल, निरीक्षण, आय- 
व्यय निरीक्षण, सहकारिता आन्दोलन से संबंध रखने वाले 
साहित्य का अध्ययन, जनता मे आन्दोलन के विपय से रुचि 
उत्पन्न करना, अपने अवीनश्थ कर्मचारियों का शिक्षण, तथा 
अन्य प्रान्तो से आन्दोलन की गति विधि का अध्ययन करने का 
काय और आन्दोलन समितियों के लिये पूँजी जुढाने का 
काम भी करना पड़ता था। यदि समिति तथा उसके सदस्यों 
में कोई झगड़ा हों तो उसका फेसला रजिस्ट्रार ही करता, 
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तथा समिति की दशा खराब ही जाने पर वही उसको तोड़ता 
तथा ' लिक्यूडेटर ” बनता था। 


जैसे जैसे आन्दोलन बढ़ता गया इस बात का अचुभव होने 
लगा कि रजिस्ट्रार इतने कार्यो को भली भांति नहीं कर सकता। 
यह आवश्यक प्रतीत होने लगा कि रजिस्ट्रार के बोझ को 
कुछ हलका कर दिया जावे तथा आन्दोलन को क्रमशः जनता के 
हाथ मे दे दिया जावे | अस्त, सैन्दूल चैक तथा प्रान्तीय बैंको 
स्थापित होते ही पूँजी जुटाने का कार्य रजिस्ट्रार के हाथ 
मिकल गया। 
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सहकारिता आन्दोलन जनता का आन्दोलन है और इस 
आन्दोलन को बाहरी सहायता पर निर्भर न रह कर स्वावलस्त्री 
होना चाहिये । समितियों की डिपाजिट आकर्षित करके कार्ये- 
शील पूँजी इकट्ठी करनी चाहिये। प्रबंध कारिणी समिति को 
समिति की देख भाल करना चादिये। समितियों की सम्मिलित 
थूनियन को आय-व्यय निरीक्षण करना चाहिये, तथा सहकारिता 
की शिक्षा भी यूनियन को देनी चाहिये। रहा प्रचार काये, उसके 
लिये सफलता पूर्वक कार्य करती हुई सहकारी समिति ही सर्वोत्तम 
साधन है। किन्तु भारतवर्ष मे अशिक्षा, तथा रूढ़ियो मे फंसे हुये 
भाग्यवादी मासीण जन यह कार्य नही कर सकते थे। इस 
कारण यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि जो काये कि एक समिति 
नहीं कर सकती वह यूनियन करे । इस उद्देश्य से भारत- 
वर्ष से मिन्न सिन्न कार्यों को करने के लिये यूनियल स्थापित की 


सहकारी शिक्षा, निरीक्षण तथा प्रचार २६६ 
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गई :-- गारंटी देने वाली यूनियन, तथा सुपरविजन ( देख भाल 
करने वाली ) यूनियन । 


गारेटी यूनियन--यद्यपि गारंटी देने वाली यूनियन देख 
भाल का भी काय करती है किन्तु इसका मुख्य कार्य सैन्दूल बेक 
को अपनी सहकारी समितियो को दिये हुए ऋण की गारंटी देना है, 
इस कारण इसको गारंटी यूनियन कहते है । सहकारी साख 
समितियां मिलकर एक गारंटी यूनियन की स्थापना करती है। 
जो भी समिति यूनियन की सदस्य बनती है उसको अपनी साधा- 
रण सभा की बेठक मे इस आशय का अस्ताव पास करना पड़ता 
है कि यदि कोई समिति अपना ऋण नहीं चुका पावेगी तो समिति 
उस दि्वालिया समिति के ऋण को चुकाने की गारंटी देगी । 
समिति कितना रुपया चुकाने की गारंटी दे, इसका निश्चय 
सी साधारण सभा करती हैं | इस प्रकार यूनियन से संबंधित 
प्रत्येक समिति एक निश्चित रक्तम की गारंटी देती है और यह 
सव मिला कर यूनियन की गारंटी होती है | यदि गारंटी यूनियन 
की कुल गारंटी ४००० रु० है तो सेन्टरल चेक अथवा बेकिंग यूनि- 
यन उसका ६ शुना अर्थान्‌ १०,००० रु० से अधिक उन समितियों को 
नहीं देगी । किन्तु यह आवश्यक नही है कि किसी एक समिदि 
को उसकी गारंटी से ६ गुने से अधिक न दिया जावे । समितियों 
को उनकी आवश्यकता तथा उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार 
अधिक भी दिया जा सकता है | समिति की सास्च का अनुमान 
सेन्ट्ल बेंक प्रति बष करता है ओर उसी के अनुसार ऋण विद्य 


डर 
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जाता है किन्तु समिति को गारंटी से १२ गुने से अधिक ऋषण नही 
दिया जाता | 

से प्रथम गारंटी यूनियत बा मे स्थापित की गई । इसके 
उपरान्त बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बरार, सध्य ग्रान्त, बंगाल, तथा 
बिहार उड़ीसा मे सी इनका प्रयोग किया गया किन्तु वे असफल 
हुई। इन कारण वे क्रमशः टूट गई और आगे फिर इन आन्‍्तो 
में इस प्रकार की यूनियन स्थापित नद्दी की गई ओर न अन्य 
प्रान्तो तथा देशी राज्यो ने ही इन्हें अपनाया। जब कि साख 
समितिया अपरिमित दायित्व वाली होती है और बेक उनके 
सदस्यों की हैसियत की जांच के उपरान्त साख निर्धारित करते है 
तब बेक को कोई जोखिम नहीं रहती ओर न गारंटो की ही 
आवश्यकता रहती है। दूसरा दोप गारंटी यूनियन का यह है कि 
यदि कोई ससिति अपना ऋण नहीं चुकाती तो जब तक कि उस 
समिति को या तो द्वालिया बना कर अथवा उसको फिर से 
संगठित करके उसका हिसाब ठीक नही कर दिया जाता तत्र तक 
बैक किसी भी समिति को ऋण नही देता। समिति को लिक्यडेट 
करने मे कभी कभी बहुत समय लग जाता है, इस कारण कभी 
कभी कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है । 


इन्ही कारणो से यह यूनियन सफल नहीं हुई। केवल अपने 
जन्‍म स्थान बसों से वे काये करती रही । विद्धानो की सम्मति से 
वर्मा मे सहकारिता आन्दोलन को जो भयंकर असफलता मिली 
हैं उसमें इन गारंटी यूनियन्स का भी हाथ है। 
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सुपरवाइज़िंग यूनियन ( देख भार करने वाली 
यूनियन)--सुपरवाइज़िग यूनियन निम्न लिखित काय करती 
है:--आमोय सहकारी समितियों की देख भाल करना तथा उनको 
उन्नति का माग दिखलाना, अपने क्षेत्र से नई सहकारी समितियों 
का संगठन करना तथा उनकी उन्नति करना, अपने से संबंधित 
समितियों की पूंजी की आवश्यकता का पता लगाना, तथा उनके 
सदस्यों की हैसियत का लेखा तैयार करके समिति की साख को 
निर्धारित करता, समितियों को उनके प्रबन्ध के विपय से तथा 
कार्य संचालन के विषय से उचित परामश देना, समिति के 
सदस्यों तथा उनके पंचायतदारों को सहकारिता की शिक्षा देने 
का प्रबंध करना, समितियों को यदि आवश्यकता हो तो क्रय 
विक्रय काये मे सहायता देना तथा समिति और सेन्द्ल वेक के 
बीच मे संबंध स्थापित करना । 
सुपरवाइजिंग यूनियन से संबंधित समितियां अपने प्रति- 
निधियो को यूनियन की साधारण सभा से भेजते है। यनियन की 
साधारण सभा एक काय कारिणी समिति का निर्वाचन करती 
?, इस समिति पर उस ज्षेत्र के सेन्‍न्टल बेंक का भी एक प्रतिनिधि 
रहता है। यह सामति सारा प्रबंध करती हैं और सहकारी 
समितियों की देख भाल के लिये एक सुपरवाइजर नियक्त करती 
है । प्रत्येक समिति को अपनी काय शील पेंजी के अनुपात में 
यूनियन को चन्दां देना होता है। सेन्ट्ल बेक भी यनियन को 
को आर्थिक सहायता देते हैं । 


हक 
१) 


अ््ी--++ 
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यद्यपि इन यूनियनों को चलाने से छुछ व्यय अवश्य द्वोता है 
किन्तु आन्दोलन को सफल बनाने के किये यह आवश्यक हैं । 
ग्रामीण सहकारी समितियों का संगठन करने तथा उनको सब्ल 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि कोई उनकी देख भाल करे 
तथा उनको डचित परामश देता रहे । 


सदरास प्रान्‍्त से ४०० से ऊपर यनियत देख भाल 
एर रहा हैं । एक यानियन एक ताल्लुक से बडे ज्षेत्र से कार्य नहीं 
करती । २० से ४० समितियां तक एक यनियन से सम्बन्धित रहती 
। सद्रास से यनियनो ने जित्ञा रूघ बना लिये है। जिले में 
जितनी यूनियन होती हैँ उनका एक संघ बनाया जाता है 
जो कि यूनियन की देख भाल करते है । 


संयुक्त प्रान्‍्त मे कोई सुपरवाइजिग यनियन नही है, बड़ोदा 
से केवल दो चनियन है, टरावंकोर से २० से ऊपर यनियन देख 
भाल का काये कर रही है । विहार से दो प्रकार की यनियत्र है, 
एक तो आय व्यय निरीक्षण करती है दूसरी देख भाल करती है, 
कुगे मे लगभग एक दजन यूनियन है, वे अधिक सफल नहीं 
हुई है। वस्बई से इस प्रकार की यूनियन सफलता पूर्वक कार्य 
कर रही है वहां यह प्रयत्न किया जारहा है कि आन्त में कोई 
आसीय सहकारी साख समित्ति ऐसी न रहे जो किसी न किसी 
यूनियन से सस्वन्धित न हो। ऐसी आशा की जाती है कि शीघ्र 
ही वहां अत्येक समिति यूनियन से सम्बन्धित हो जावेगी । पंजाब 
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मे भी कोई यूनियन नहीं है। यह आश्रय की बात है कि पंजाबं मे 
जहां सहकारिता आन्दोलन सबसे अधिक सफल हुआ है, वहां 
[कप दर (ः 
यूनियन स्थापित नहीं की गई। किन्तु वहां यह काय आन्तीय 
सहकारी इंस्टिव्यूट करती है। 


अवैतनिक कार्य कतोी--प्रचार कार्य के लिये गैर सर- 
कारी अवेतनिक काथकर्ता नियुक्त किये गये। जिन सज्जनो को 
इस आन्दोलन से प्रेम तथा सहानिभूति थी, उन्हे आरगेनाइजर 
नियुक्त कर दिया गया । अवेतनिक कार्य कर्ताओं का सुख्य काय 
नवीन समितियों का संगठन करनां तथा पुरानी समितियों की 
देख भाल करना है । नई समितियों के संगठन का कार्य सेन्द्रल 
बैक के कमेचारी सी करते है किन्तु प्रचार कार्य तथा संगठन 
कार्य में भेद है। अवेतनिक काय कर्ता रजिस्ट्रार अथवा डिपटी 
रजिस्ट्रार की अधीनता मे काये करते हैं। कुछ दिनो के उपरान्त 
यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि प्रचार काय को सुचारु रूप 
से चलाने के लिये इसको संगठन काय से प्रथक कर दिया जावे । 
इसी उ्देश्य से आन्दीय सहकारी इंस्टिस्यूट स्थापित की गई । 
यद्यपि इन प्रान्तीय सहकारी संखाओ के भिन्न भिन्न प्रान्तों में 
भिन्न भिन्न नाम हैं, तथा उसके कार्यों में भी भिन्नता हैँ, किन्तु 
सहकारिता का प्रचार करना उनका मुख्य काय है। 


छः के त् ञ 
वस्बइ में प्रान्तीय सहकारिता इंस्टित्य ट है; पंजाब, सदरास 
तथा संयुक्तप्रान्त में प्रान्चीय सहकारिता यूनियन हैं, बंगाल ओर 
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आसाम मे प्रान्तीय कोआपरेटिव आरमगेनीजेशन सोसायटी है, 


बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा वरार आन्तीय काआपरेटिव 
फैडेरेशन और बर्मा मे कोआपरेटिव काऊंसिल है । 


इनमे कुछ तो खतन्‍्त्र संस्थाये है जो कि अपनी शाखाओं के 
द्वारा प्रचार कार्य करती है और छुछ समितियों की यूनियन है 
जो कि समितियों की ओर से कुछ काय करती है, तथा कुछ 
समितियों के संघ है । इस अकार सहकारिता आन्दोलन का कार्य 
तीच संखाओ के द्वारा हो रहा है। रजिस्ट्रार तथा उसके 
अधीनस्थ कमेचारी शासन कार्य करते है सैन्दूल तथा प्रान्तीय 
संस्थाये प्रचार करती है। 


रजिस्ट्रार को अब भी सुपरविज्ञन, निरीक्षण, आय व्यय 
निरीक्षण, पंचायत, शिक्षा, तथा लिक्यडेशन का काय करना 
पड़ता है। किन्तु निरीक्षण काय तो बहुत कुछ सैन्दल बैंको को 
देदिया गया है। आय व्यय निरीक्षण का, काय. रजिस्ट्रार अपने 
स्टाफ से करवाता है किन्तु पंजाब संयुक्त प्रान्त तथा बिहार 
उड़ीसा मे यह काय प्रान्तीय संस्थाये करती हैं। ४ तथा £ अग्रेल 
१६३१ को हैदराबाद ( दक्षिण ) मे होने वाली अखिल भारत- 
वर्षीय सहकारिता सम्मेलन से इस आशय का एक प्रस्ताव पास 
हुआ कि आय व्यय निरीक्षण तथा सुपरविजन का कार्य आडिंट 
यनियन, प्रान्तीय इंस्टिस्यू ८ के अधीन करें । सहकारिता की 
शिक्षा देने का काय अभी तक रजिस्ट्रार ही करता है, किन्ठु कुछ 
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प्रान्तों मे बह यह कार्य इंस्टिल्यू ट के सहयोग से करता है, बंबई 
मे तो यह काय प्रान्तीय इंस्टिल्यू 2 को ही सौप दिया गया है । 


प्रान्तीय सहकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि वे क्रमशः इस आन्दोलन को अधिकारी वर्ग के हाथो से 
निकाल कर जनता का आन्दोलन बनादे । 


न्‍ सिननन्‍न+मरन कोकनकपल्‍न 'मप्पाकम-पबय जकप»-ननमवानन्‍धथा 


प्रान्तीय सहकारी संस्थायें 


बम्बई:--बम्बई प्रान्तीय सहकारी इंस्टिस्यूट के निस्‍्न 
लिखित मुख्य कारये हैं:--( १) शिक्षा, (२) प्रचार, (३) 
सुपरविज़न, ( ४ ) सुधार काये, (५ ) जनता की आन्दोलन के 
संबंध मे सम्मति प्रकट करना । समितियां तथा व्यक्ति दोनो ही 
इसके सदस्य हो सकते हैं। सदस्यो के चन्दे के अतिरिक्त सरकार 
से ३०,००० रू० चार्षिक सहायता इंस्टिम्य ट को मिलती है । कोई 
डिस्टिक्ट बोड तथा स्यनिसिपल बोड भी इंस्टिल्य 2 को आर्थिक 
सहायता देते हैं। इंस्टिल्य ट की प्रत्येक जिक्तेमे शाखाएं हैं। इंस्टि 
व्यू ट ने एक शिक्षा बोड नियुक्त कर दिया है जिसकी देख रेख से 
प्रान्त के भिन्न भिन्न स्थानो पर स्कूल खोले गये हैं जिनमे सहकारिता 
की शिक्षा दी जाती है | (सूरत, पूना, धारवार)। इसके अतिरिक्त 
अंग्रेज़ी तथा देशी भाषाओ मे त्रैसासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की 


अप 
््् 
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जाती हैं। प्रचार कार्य,जिला तथा डिबीजनल कायकर्त्ता शाखाओं 
की सहायता से करते है। इंस्टिव्य ट ने गृह-निर्माण तथा विक्रय 
समितियों की स्थापना की है, वह ग्राम सुधार काय के लिये 
आर्थिक सहायता देती है । इंस्टिव्यू ट का प्रवंव करने के लिये दो 
समितियां हैः--कांकसिल जिसमे रजिस्ट्रार के १० मनोनीत 
सदस्य रहते है ओर काये कारिणी जिस से रजिस्ट्रार के दो प्रति- 
निधि रहते है। 

पंजाब--पंजाब मे प्रान्तीय कोआपरेटिव यूनियन है. इसका 
मुख्य काम प्रचार, शिक्षा, आय व्यय निरीक्षण तथा सुपरविजन 
( देख भाल ) करना है । रजिस्ट्रार इसका सभापति होता है । 
यूनियन आय व्यय निरीक्षण तथा देख भाल का काय अपने 
कम चारियो से कराती है जिनकी संख्या लगभग ४०० है । प्रचार 
का काम इन्सपैक्टर करते है | यूनियन एक सासिक पत्र उदू में 
निकालती है। इसके अतिरिक्त सिनेसा, सेज्ञिक लैन्टने, व्याख्यान 
प्रदर्शन करने वाली टू न, तथा पुस्तको को प्रकाशित करके प्रचार 
करती है | यूनियन आन्तीय सस्सेलन का भी आयोजन करती है। 
यूनियस को आडिट फीस मिलतो है तथा प्रान्तीय सरकार 
अर्थिक सहायता देती है । 





मद्रास--मद्रास यूनियन के सुख्य काय प्रचार, नह तथा 
विशेष प्रकार की समितियों को स्थापित करना, तथा स॒परवाई- 
जिग यूनियन की सहायता करना है । यूनियन अंग्रेजी मे सहका- 
रिता विषयक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है, पंचायतदारो 
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की शिक्षा का प्रबंध करवी है, सहकारिता के सिद्धान्त का प्रचार 
करती है, ग्राम संगठन केन्द्र चल्ाठी है, तथा प्रान्वीय सहकारिता 
सम्सेल्ञन का आयोजन करती है | ग्राम संगठन केन्द्रो का व्यय 
उस क्षेत्र का सेन्ट्ल बेक तथा प्रान्तीय बेक देता है । प्रत्येक 
आम संगठन केन्द्र पर २००० रु० वार्षिक व्यय होता है । मद्रास 
सरकार यूनियन को केवल १२०० रू० वार्षिक सहायत। 
देती है । 

बिहार-छड़ीसा में प्रान्तीय फेडरेशन है । प्रत्येक समिति 
अपना प्रतिनिधि कांग्रेस मे भेजवी है जिसका वार्षिक अधिवेशन 
होता है। प्रोत को पांच डिवीजनो मे बांटा गया है। प्रत्येक डिबी- 
जन मे एक बोड स्थापित किया गया है । प्रचार काय के लिय 
अत्येक डिवीजन से पांच कमचारी रखे गये है। प्रत्येक समिति 
को तथा सेन्दूल बेक अपनी काय-शील एूजी के अलुपात से 
फैडरेशन को चन्दा देना पड़ता है । प्रान्तीय सरकार भी लगभग 
१०,००० रुू० वाषिक सहायता देती है। सहकारिता की शिक्षा 
देने के लिये इंस्टिल्यू 2 स्थापित की गई है | फेडरेशन एक हिन्दी, 
सासिक पत्रिका ( बिहार सहयोग ) तथा एक अंग्रेजी त्रमासि 
पत्रिका प्रकाशित करती है । 

बंगाल--बंगाल मे सहकारी आरगेनीजेशन सोसायटी है 
यह प्रान्तीय संस्था अपने से सम्बन्धित समितियों की देख भार 
करती है, दो पत्रिकाएं प्रकाशित करती है, कलकत्ते से एक 
पुस्तकालय चलाती है । व्याख्यान दाताओ को ज़िलों से भेज ऋर 


सह 
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प्रचार काय' करती है, प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन करती है, 
तथा कर्मचारियों की शिक्षा का प्रबन्ध करती है । 





संयुक्त प्रान्त-यहां प्रान्तीय सहकारी यूनियन है, जिसका 
सभापति रजिस्टार होता है, सेन्टल बेक तथा सहकारी समितियां 
उसके सदस्य होते है। यूनियन सम्बन्धित समितियों की देख 
साल का कार्य करती है। यूनियन १०० से अधिक आय व्यय 
निरीक्षक नियुक्त करती है।ग्रातीय सरकार यनियन को लगभग 
६६०००) रू० वार्षिक सहायता देती है | इसके अतिरिक्त सदस्यों 
से फीस लीजाती है | आय व्यय निरीक्षण कार्य के लिये अलह॒दा 
फीस ली जाती है । 


सध्य प्रान्त--यहां आंतीय फेडरेशन शिक्षा, तथा देख भाल का 
काय करती है प्रान्त को पांच भागों से बांदा गया है, और 
प्रत्येक डिवीजन मे एक इस्टित्य ट स्थापित की गई है जो कि इस 
काय को करती है । इनसे बरार इ'स्टिस्यू 2 सबसे अच्छा काय 
कर रही है। समितियों की देख भाल करने के लिये कर्मचारी 
नियुक्त किये गये है | फेडरेशन एक हिन्दी मासिक पत्र ( ग्राम ) 
भी प्रकाशित करती है । 


अआसाम--यहां सुरमा घाटी की एक प्रान्तीय संगठन समिति 
( छिप्राणाव एंग6ए9 ए०-०7९'ब्वाए8७ 07 88788 40% 
8007९॥९ ) स्थापित की गई है | प्रत्येक समिति प्रान्तीय समिति 
की अपनी कायशील पूँजी के अनुपात से चन्दा देती है। आसाम मे 
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शिक्षा का सबेथा अभाव है,इस कारण समिति मैजिक लैनटने के द्वारा 
प्रचार काय करती है । इस काय के लिये उपदेशक भेजे जाते है । 
समिति एक बंगाली त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। 
इसी प्रकार की एक ओर समिति की स्थापना हुई है, जो 
आसाम के ऊपरी आधे हिस्से मे काय करती है । 


बर्मा--बर्मा कोआपरेटिव कारंसिल, आय व्यय निरीक्षण, 
प्रान्तीय सम्मेलन का आयोजन, तथा ग्रचार काय करती किन्तु 
आन्दोलन की हीन दशा के कारण वह टूट गई। 
सहकारिता की शिक्षा--सहकारिता आन्दोलन की 
पूर्ण सफलता के लिये यह आवश्यक है फ्रि सहकारिता आंदोलन 
को चलाने वाले कर्मकारी तथा समितियों ओर सेन्‍्द्ल बेको के 
पंचायतदार तथा डायरेक्टर गण सहकारिता के सिद्धान्त को 
भली भांति जाने । यह काय केवल, शिक्षा के हरा होसकता है । 
किन्तु अभी सहकारिता की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं हुआ 
है । प्रान्तोय सहकारी संख्ाये इस ओर ग्रयन्न कर रही हैं और 
सहकारी विभाग के सहयोग से शिक्षा का आयोजन किया जा 
रहा है । किन्तु असी इसका प्रारस्मिक काल ही है । बम्बई,पंजाब 
मद्रास, बिहार-उड़ीसा, हैदराबाद, बड़ोदा तथा मध्य प्रान्त मे 
स्थायीरूप से सहकारिता की शिक्षा देने के लिये कक्षायो खुलगई 
हैं। बंगाल, बसा तथा वरार मे श्रतिवर्ष कज्ञाये नहीं खुलती 
किन्तु कभी कभी कक्ताओ के खोलने का अवन्ध होता है और 
नये कम चारियो को शिक्षा दी जाती है । 
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जिन प्रान्तो से स्थायी रूप से कक्षाये खोली गई है, वहा 
केबल सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को ही शिक्षा नहीं दी 
जाती बरन्‌ सेन्‍्ट्ल बेक के सैनेजरों तथा इंस्पैक्टरो ओर समि- 
तियो के सन्त्रियो को भी शिक्षा दी जाती है । वम्बई, मद्रास, 
पंजाब, विद्ार-डड़ीसा, की ग्रान्तीय सरकारी संस्थाणे प्रति वर्ष 
एक परीज्षा लेती है और उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्र माण पत्र दिया 
जाता है । इन कक्षाओं में निन्‍न लिखित विपय पढ़ाये जाते है.-- 
कोआपरेटिच आयव्यय निरीक्षण, कोआपरेटिव बेकिंग, को- 
आपरेटिव ला (कानून), कोआपरेटिव बुक कीपिग (बढ़ी खाता), 
कृषि, तथा आमीय अथशास्र । 

वह समय आगया है जब कि सहकारिता की शिक्षा का 
प्रत्येक प्रान्त से उचित प्रबंध होना चाहिये । अत्येक्ष आन्त में एक 
कालेज स्थापित किया जाना चाहिये जिसका डिसोमा सहकारिता 
विभाग तथा सेन्दल बेंक के कर्मचारियों को प्राप्त करना 
आवश्यक हो ) 


बीसवां परिच्छेद 
ग्राम सुधार और सहकारिता 


भारतवर्ष गांवों का देश है, सात लाख गांवो मे देश की लग- 
भग ६० फी सदी आबादी रह रही है । लेकिन गांवों मे ग़रीबी, 
कलह, बीमारियो, गंदगी, अशिज्षञा, और पुरानी हानिकर रस्मो 
का ऐसा जोर है कि गांवो को दशा बहुत गिरगई है । हमारे गांव 
मनुष्यों के रहने लायक़ नही रहे हैं, यही कारण है कि जो गांव 
का रहने वाला पढ़ लिख जाता है, वह गांव मे न रहकर शहर की 
ओर दोड़ता है । यही नही, वृद्ध अबस्था होने पर जब कि वह 
नोकरी या अपने धन्धे से छुट्टी लेता है, तब भी वह गांव को न 
लौटकर शहर से बस जाता है । पढ़े लिखे लोगो की बात 
जाने दीजिये, जमीदार भी गांवों से रहना नहीं चाहते, वे भी 
जमीदारी की आमदनी से शहरो मे ही रहना चाहते है । जो भी 
कारीगर गांव मे रहकर कुशलता ग्राप्त कर लेता है वह भी शहर 
की ओर चल देवा है । इस प्रकार आज हमारे गांवों से पूंजी, 
मस्तिष्क, तथा हुनर बाहर निकला चला जारहा है और गांवों में 
अशिक्षित तथा निधेन किसान और कारीगरो के बीच से चतुर 
साहूकार उनको लूटने के लिये रहजाता है। फल यह होरहा है 
कि गांवों से निधन किसानो को रास्ता दिखलाने वाला कोई नहीं 
है | गांवो को उजड़ने से वचाने के लिये यह आवश्यक है कि 
गांवों की दशा मे सुधार किया जाबे जिससे कि पढ़े लिखे तथा 
पेसे वाले ग्रामीण गांव छोड़कर बाहर न जावें । 
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गांवों की दशा इतनी बुरी हीते हुए भां सरकार और जनता 
सभी गांवों की ओर से उदासीन हैं । जो कुछ थोड़ा बहुत 
शिक्षा खास्थ तथा सड़कें बनवाने का काय होता है, शहरों 
मे ही होता है, गांवो की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता । 
इसका कारण यह है कि शहर वालो के पास पत्र हैं प्लेट- 
फासे है तथा वे शोर मचाना जानते है, एसेम्बली तथा कौंसलो में 
हमारे प्रतिनिधि चिल्लाया करते है इस कारण सरकार को शहरों 
के लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ता है | शहरो मे शिक्षा, स्वास्थ 
तथा उद्योग-धन्धो और व्यापार की उन्नति के। लिये सरकार को 
कुछ न कुछ करना दही पड़ता है, परन्तु गांवो की ओर से सभी 
उदासीन हैं। कैसे आश्रय की बात है कि यदि कपड़े स्टील, वथा 
शक्कर के कारखानों को घाटा होने लगता है तो कारखानो के 
मालिक, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य तथा समाचार पत्र आकाश 
पाताल एक कर देते है और इन धन्धों को संरक्षण मिलवा है, 
किन्तु खेती बारी की ओर जिस पर इस देश का आर्थिक संगठन 
अवलम्बित है ओर जिसकी दशा अत्यन्त शोचनीय है, कोई ध्यान 
तक नदी देता। आमीण जनता मूक तथा अशिक्षित है, इस 
कारण यह प्रतिवाद भी नहीं कर सकती । किन्तु कपतिय सज्जनो 
ने ग्रामीण जीवन के दुखदाई पतन को देखकर इस दिशा मे 
काय करना प्रारम्भ किया है । बस्बई के कांग्रेस अधिवेशन 
( दिसम्बर १६३४ ई० ) ने महात्मा गांधी के नेठृत्व मे जो 
आमीण-उद्योग संघ नामक संस्था को जन्म दिया है, इसके कारण 
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जनता और सरकार का ध्यान इस ओर आफर्पित अवश्य हुआ 
है । हम यहां पर संक्षेप मे देश के अन्तर्गत होने वाले ग्राम॑ सुधार 
काय का दिग्दशन मात्र करावेंगे। 

गुरगांव में सुधार कार्य--पंज्ञाव के गुरगाव ज़िले 
श्रीयुत एफ- एल ब्राइन तथा श्रीमती ज्वाइन ने १४०० गांवों 
सुधार कार्य अत्यन्त उत्साह पूचेक किया है। गुरगांव जिले 
इस कार्य का संरक्षण करने तथा इस काय की देख भाल करने 
के लिये ग्रामीण-कीसिल स्थापित की गई है । इस कौसिल के 
सदस्य सरफारी कर्मचारी तथा ग़ेर सरकारी सब्जन जो इस काये 
से सहानुभूति रखते हैं, होते है । सदस्यों को थोड़ी सी फोस देनी 
होती है । कोंसिल मे उन सव विभागों के अधिकारी, जिनका क्रि 
सम्बन्ध गांवों से रहता हैं, अवश्य रहते हैं; जैसे शिक्षा विभाग 
इत्यादि । कोसिल ग्राम सुधार कार्य का वार्पिक प्रोग्राम तैयार 
करती है तथा जिले में वह्ठ काय किस प्रकार किया जाबे इस 
विपय पर अपनी सम्मति देती ८ । कायय को चलाने के लिये दो 
स्कूल खोले गये हैँ | एक स्कूल भामीण पुरुष कार्यकर्ताओं को 
तैयार करता हूँ, तथा दूसरा स्कूल ख्री कार्यकर्ताओं को सेंयार 
करता है। यह कार्यकर्ता ही ग्राम सुधार का कार्य करते हैं । 
प्रत्येक झाम से एक सहकारी साख समिति नथा एक्क स्कूल 
खापित किया जाता हैँ । स्कूल के अध्यापऊ को गम सुधार छार्य 
की शिक्षा दी जाती हे तथा स्टूल णो इस कार्य का केन्द्र घनाया 


अमन, रु ् बे शा शा रो ब्यायश्यर पल भेंट लत म्नह 
ऊाता ६। जा छुछ लधार सांद से ादश्यक समस ज्ञात ई., उन 


हि आज कम कम की थक 
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को शिक्षा बालक बालिकाओ को स्कूल मे दी जाती दे । श्रीयुत्‌ 
ब्राइन लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर देते है ओर सह-शिक्षा 
को आर्थिक दृष्टि से आवश्यक बतलाते है | खेती की उन्नति के 
लिये प्रत्येक गांव मे हिसार सरकारी फर्म के सांड खरीद कर 
रक्खे गये है जिनके संसगे से गांव के पशुओ की नस्ल को अच्छा 
बनाने का अयत्न किया गया है। चरस की जगह कूओ से सिचाई 
करने के रहट का प्रचार किया गया है, अच्छा घीज सहकारी 
साख समितियो द्वारा बेचा जाता है तथा उधार भी दिया जाता 
है। किसानो को गोबर तथा गांव का दूसरा कूडा गड़ढो में भर 
कर खाद बनाना सिखाया जाता है । गोबर थापने की आशिक 
हानियां बता कर कंडे जलाने से किसानो को रोका जाता है। 
इससे तीन लाभ होते है। खेतो के लिये बढ़िया यथेष्ट खाद मिलती 
है, गांव मे कूड़े तथा खाद के ढ़ेरो के कारण जो गंदगी रहती 
है बह दूर होती है, तथा खियो को कडे थापने के गंदे काम से 
छुट्टी मिलती है और वे इस समय को सीने पिरोने तथा घर को 
साफ रखने मे लगा सकती है। खास्थ्य के लिये श्रीयुत आ्आाइन 
ऊपर लिखे हुये ढंग से गांव की सफाई रखने के अतिरिक्त, पिट- 
लैंट्रिन ( गड़ढे वाले शौच गृह ) तैयार कराने पर बहुत जोर देते 
है तथा मैदान मे शौच जाने की रीति को छुड़वाते है | बष | ऋतु 
से कुनीन तथा मच्छुरदानी का उपयोग करने तथा प्लेग और 
चेचक का टीका लगवाने को कहा जाता है | गांव की लड़कियों 
को कपड़ा सीने, काढ़ने तथा बुनने का काम सिखाय ! जाता है 
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ओर घरो को अधिक सुन्द्र रखने का ढंग बतलाया जाता है। 
इन सब बातो का प्रचार मैजिक लैनटन, व्याख्यानों, सिनेमा 
फिल्मो तथा गानो के द्वारा किया जाता है। रेडियो के उपयोग 
पर भी श्री ब्राइव की नजर है। मुकदमेत्राजी कम करने, जेवर 
में रुपया व्यर्थ न गंगा कर साख समिति मे रुपया जमा करने 
तथा स्लियो के भारी कामो के बोझ को हलका करने को गांव 
वालो से कहा जाता हैे। 
प्रान्तीय सरकार तथा डिस्ट्रिकट बोडे ने इस काय के लिये 
आर्थिक सहायता प्रदान की । किन्तु श्रीयुत ज्राइन के चले जाने 
पर गुरगांव से काये शिथिलता आ गई । अभी थोड़ा समय हुआ 
कि पंजाब सरकार ने प्रान्तीय ग्राम सुधार विभाग का कमिश्नर 
वना कर श्रीयुत ब्राइन को प्रात्त मे आम सुधार काये करने के 
लिये फिर बुला लिया है | 
श्रीनिकेतन ( विश्व भारती ) का ग्राम सुधार कार्य- 
सहाकवि श्रीयुत रवीन्द्रनाथ टगोर ने शांति निकेतन विश्व भारती 
(विद्व विद्यालय ) के साथ ही साथ श्रीनिकेततन नामक ग्राम 
सुधार कार्य करने वाली संस्था को भी जन्म दिया है | श्रीनिकेतन 
से ग्राम सुधार काय का केन्द्र स्थापित किया गया है जो वीरभूम 
जिले में श्राम सुधार काय को चलाता हैं। अभी तक 5 ग्राम 
सुधार समितियां स्थापित की गई है। श्रीनिकेतन में एक केन्द्रीय 
उद्योग मन्दिर स्कूल स्थापित किया गया हैं जहां शिक्षा के साथ 
साथ झासीय उद्योग-वन्धों की शिक्षा दी जाती हैं और गांवों झे 
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बालकों को इस थोग्य बनाया जाता है कि वे गांवो मे जाकर वहा 
का नेठृत्व करे । केन्द्रीय स्थान मे एक सेंट्ल सहकारी बैक 
स्थापित किया गया है जिससे ग्रामीण सहकारी साख समितियां 
संबंधित हैं । यह सप्रितियां गांवो मे साख का प्रबन्ध करती हैं । 
श्रीनिकेतन मे वृती बालक ( बालचर ) नामक संस्था को जन्म 
दिया गया है, जो नवयुवक इस आस सुधार काय से सह/यता 
देना चाहते है, उन्हे शिक्षा दी जाती है ओर उनको गाघों मे 
भेज कर कारये कराया जाता है। गावो की सफाई, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, तथा अन्य आवश्यक कार्यों में बृती बालकों से खूब 
सहायता मिलती है। सहकारी साख संमितिया तथा गैर साख 
समितियां, उत्तम बीज, हल, और खाद का प्रचार करती है तथा 
पैदावार को बेचने का प्रबन्ध करती है । 
दक्षिण भारत मे वाई. एम, सी. ए. (ए.0॥. ०. ४.) 
का ग्राम सुधार कार्य--दक्षिण भारत मे यंग मैन क्रिश्चियन 
एसोसियेशन ने ग्राम सुधार कार्य बड़ी सफक्ता से किया है। 
कुछ केन्द्रों मे अच्छी सफलता ग्राप्त हुई है। ट्राबंकोर राज्य मे 
मारतंडम, मालावार मे आरयाकोड, निल्लौर मे इन्द्रकूपेट, तथा 
नोलगिरी ( मदरास ) मे रामनाथपुरमस, विशेष उल्लेखनीय हैं। 
वाइ- एम. सी. ए. के ग्राम सुधार कार्य करने का ढल्ढ 
गुरगाव की योजना से भिन्न है । जहां भी आम सुधार कारये 
करना होता है, वहां निरीक्षण करने के उपरान्त एक ऐसा केन्द्रीय 
याव ढूँढ लिया जाता है जो समीपवर्ती गांबो के मध्य मे हो । 
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केन्द्रीय गांव में आम सुधार केन्द्र स्थापित किया जाता है। इस 
केन्द्र के द्वारा ही समीपवर्ती गांवो मे ग्राम सुधार काय होता है । 
केन्द्र प्रद्शन तथा प्रयोग करने का स्थान होता है। केन्द्र मे 
अच्छी जाति के गाय ओर बेल रखे जाते है जिनके दारा 
समीपवर्ती गांवों के पशुओ की नस्ल अच्छी बनाई जाती है। 
केन्द्र मे मुर्गी पालने के धन्धे को वेज्ञानिक ढड् से चलाने की 
शिक्षा देने के लिये अच्छी जाति के मुर्ग मंगा कर रखे जाते हैं, 
जिनसे समीपवर्ती गांवों मे म्ुर्गियो की नस्ल अच्छी हो | मुर्गी 
के लिये स्वास्थप्रद्‌ घर बिना अविक व्यय किये किस प्रकार 
बनाये जाते है तथा उनका पालन किस प्रकार करना चाहिये, 
इसकी व्यवहारिक शिक्षा केन्द्र मे दी जाती है। इसके अतिरिक्त 
शहद्‌ की मक्खी पालकर शहद निकालने का धन्धा किस प्रकार 
चलाया जाता है, इसका ग्रदशन भी केन्द्र मे किया जाता है । 
केन्द्र मे बुनाई की शिक्षा भी दी जाती है। अस्तु, केन्द्र प्रदर्शन 
तथा शिक्षा काय करता है। समीपवर्ती गांवो के जो निवासी इन 
धन्धों को सोखना चाहते है उनको यह धन्धे सिखा दिये जाते है, 
ओर जब केन्द्र मे सोखे हुए ग्रामीण लोग उन धन्धों को करन 
लगते हैं तब सहकारी विक्रय समितियां स्थापित करके उनकी 
पैदावार को बेचने का प्रबंध किया जाता है। मारतंडस मे अंडे 
चेचने वाली समिति समीपवर्ती गांवों के अंडो को मद्रास 
भेजती है । अकेले इस धन्धे से गांव वालो की यथेष्ट आय वृद्धि 
हुई है। केन्द्र मे चारे की ऐसी फसलें तेयार की जाती हैं जो छि 
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एक मास मे तैयार हो जावे, और गांव वालो को अपने पशुओ 
के चारे के लिये उन फसलो को एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर 
बराबर पेदा करने के लिये उत्माहित किया जाता है। केन्द्र मे 
खाद बचाने के ढंग तथा गावो मे गढ़े खोद कर शौचग्रह तैयार 
करने का भी प्रदर्शन किया जाता है। केन्द्र मे एक स्कूल तथा 
एक पुस्तकालय भी रहता है। स्कूल तथा पुस्तकालय की इमारत 
इस प्रकार की होतो है कि आसानी से प्रत्येक गांव मे कम व्यय 
करके बनाई जा सके । इन इमारतो को गाव वाले ही तैयार कर 
लेते है तथा सामान भी वही लगाया जाता है जो कि गांव मे 
मिलता है । इस कारण नाम मात्र की लागत में इमारते तैयार 
तैयार हो जाती है| केन्द्र का पुस्तकालय समीपतवर्ती गांवों के 
पुस्तकालयो को पुस्तके प्रति सप्ताह भेजता रहता है। चलते फिरते 
पुस्तकालयो के ढंग पर यह काय होता है । केन्द्रीय पुस्तकालय 
प्रत्येक गांव के पुस्तकालय को पुस्तको का एक सैट भेज देता है । 
१४ दिल के उपरान्त अत्येक गांव के पुस्तकालय को केन्द्रीय पुस्त- 
कालय द्वारा बतलाये हुये गांव को अपने पास वाला सैट भेज 
देना पड़ता है | इस प्रकार हर एक गांव मे १५ दिन बाद नया 
सेट आजाता है । केन्द्र का मन्त्री समीपवर्ती गांवो में वाई. एम- 
सी. ए. स्थापित करता है | इन संस्थाओ के द्वारा केन्द्र के कार्यों 
का अचार किया जाता है। अत्येक ग्राम से एक सहकारी साख 
समिति स्थापित कीजाती है, स्कूल तथा पुस्तकालय खोले जाते 
है । रात्रि को इन्ही स्कूलों की इमारतो मे पुरुषो को व्याख्यान, 
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मेजिक लेनटने, तथा छोटे छोटे प्रहसनों के द्वारा अपने जीवन 
को अधिक सुखी बनाने के लिये प्रेरित किया जाता है | पंचायते 
स्थापित कीजाती है, गांव के बालको मे सेवा भाव भरने के लिये 
स्काडटिंग की शिक्षा दी जाती है, तथा सफाई ओर स्वास्थ के 
नियमो का प्रचार किया जाता है । केन्द्र का मन्त्री समीपवर्ती 
गांवो में कुछ ऐसे उत्साही कार्यकर्ता तेयार कर देता है जो केन्द्र 
की योजना का गांवो में प्रयोग करते रहते है | केन्द्र से इन गावो 
की संस्थाओ को परामश तथा सहायता मिलती रहती है । 
इनके अतिरिक्त और बहुतसी संस्थाएं तथा व्यक्ति अपनी 
शक्ति के अनुसार देश के भिन्न भिन्न भागो मे ग्राम सुधार काय 
कर रहे है। 
बगाल मे सर डेनियल हेमिल्टन ने सुन्दरबन के नम डेल्टा 
प्रदेश मे आधुनिक ढंग की बस्तियां बसाई है, सहकारी साख 
समितियां स्थापित की गई है, पंचायतों के द्वारा लड़ाई झगड़ो का 
का फैसला किया जाता है, मकान साफ रक्खे जाते है। क्रिसानो 
की पैदावार बेचने के लिये विक्रय सहकारी समितियां स्थापित 
की गई है। शिक्षा देने के लिये वर्नाक्यूलर स्कूल तथा अंग्रेजी 
स्कूल खोले गये है तथा बीमारियो को रोकने के लिये औपधा- 
लयो का भी आयोजन किया गया है | कोयमब्र में भी एक 
संस्था आम सुधार काय कर रही है। श्रीयुत रामदास पंतलू की 
भी एक योजना हे जिसके अनुसार मदरास प्रान्त मे कार्य 
हो रहा है। श्री एम. के. राय ने उड़ीसा से ग्राम शिक्षा कार्य 


सहन कार 
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ल्््ल्् झखचच!च्यचय्च्च्च्च्यप्य्पस्स्स्स्ल्स्प्यि 
किया है । पूष गोदाबरी जिले मे अलाभारू आस सुधार योजना 


विशेष उल्लेखनीय है । इस योजना को ग्राम सुधार काय में 
विशेष सफलता ग्राप्त हुई है। अलाभारू मे जो कुछ भी ग्राम 
सुधार कार्या हुआ, उसका श्रेय श्री एच. एन. सत्यनारायण ऊो है। 
प्रदेश घना आबाद है, प्रत्येक गांव भे सहकारी समितियां स्थापित 
करदी गई है जो सफलता पूबक काय कर रही हैं । कुओ का 
खोदना, वालाबो का बनाना, सड़के निकालना, बालको की शिक्षा 
पुस्तकालय व्याख्यानो का अबन्ध, भिन्न भिन्न प्रकार की सहकारी 
समितिया, सहकारी भूमि बन्धक बैंक इस योजना की विशेषताएं 
है। भ्राम सुधार काय को चलाने के लिये राम मन्दिर नामक संस्था 
को जन्म दिया गया है। रास मन्दिर की देख रेख मे ही यह काये 
होरहा है | जुआ तथा शराब का सफन्नता पूवक बहिष्कार किया 
गया है। संक्षेप मे हम यह कह सकते है कि अलाभारू को 
योजना भारतवर्ष मे एक सफल योजना है । ४“ 


पूता जिले मे डेकन ऐग्ीकल्चर ऐसोसियेशन ( दक्षिण कृषि 
सभा )म्राम सुधार काय कर रही है।इसके समापति श्री० जी. के. 
देवधर है | इसके अतिरिक्त देवधर माल्ाबार रिकंसटकशन टस्ट 
सालाबार के पांच केन्द्रों मे मोपलाओ के बीच श्राम सधार काय 
कर रहा है। हेदराब्राद मे डोरताकल विलेज बैलफेयर ऐसो- 
सियेशन भी ग्राम शिक्षा, उद्योग-पन्धो की उन्नति तथा खास्थ्य 
रक्षा का का० करती है । 


सरोज नलनीदतत ऐसोसियेशन ( कलकत्ता ) अधिकतर 





आस सुधार और सहकारिता २६१ 








४ 





2७४८ ५८६८४६/ ५/६/५/६/४६/४७/४/४६/ ५/४/६/४६०४/४८ '४८८४४६८४६८४५ ५८६१६०६. 


बंगाल और आसाम मे ग्रामीण ख्रियो मे शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, 
गृह-उद्योग-धन्धो का प्रचार तथा ख्ियो की आर्थिक तथा सामा- 
जिक उन्नति करने का प्रयत्न कर रही है। यह बंग लक्ष्मी नामक 
पत्रिका भी निकालतो है । 


बंगाल मे आसंसोल के समीप ऊपा ग्राम मे ईसाई मिशन- 
रियो के द्वारा श्रीनिकेतन क ढंग पर कास किया जा रहा है । 
संयुक्त प्रान्त में ग्राम सगठन कार्य---बनारस जिले 
मे श्रीयुत बी. एन. मेहता आईं. सी. एस. ने जब कि वे ज़िल्लाधीश 
थे, बड़े उत्साह के साथ सहकारिता विभाग के सहयोग से 
ग्राम सधार काये किया था । श्रीयुत मेहता को योजना गुरगांव 
की योजना से कुछ मिलती जुलती है। योजना इस प्रकार है :-- 
बनारस मे एक केन्द्रीय संस्था स्थापित की गई है । इस संस्था का 
उद्देश्य बनारस जिले मे ग्राम सुधार काय करना है । सरकारी 
कमचारी तथा ग़ेर सरकारी सज्जन ज्ञो भी इस काय से सहानु- 
भूति रखते है इसके सदस्य हो सकते है । यह केन्द्रीय संख्या गांवो 
की सारी समस्याओं को हल करती है। इसमे डाक्टर, स्वास्थ्य 
विभाग के कमचारी, ऋषि विशेषज्ञ, पशुओ के विषय में जञान- 
कारी रखने वाले, अध्यापक, कला कौशल के विशेषज्ञ सभी 
सदस्य है। यह संस्था गांवों के सारे रोगो का इलाज ढेंढ़ निका- 
लती है ओर गांवों से काय करने वाले कार्यकर्ता उस इलाज को 
गांव वालो को बतलाते हैं। ग्राम सधार कार्य करते हुए जो कोई 
कठिनाई उपस्थित होती है, वह केन्द्रीय संस्था के सामने उपस्थित 


्ल्मडण 
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८ हे 


जाती है | संस्था उस विपय के जानकारों की राय लेती है और 


उस कठिनाई को हल करता है । 


बनारस मे ही एक ट्ूनिग क्लास खोला गया है जिसमे गांवो 
मे कार्य करने वाले काय कर्त्ता तैयार किये जाते है । यद कार्य 
कर्ता संस्था द्वारा बनाये हुये प्रोगाम क अनुसार गावो से सुधार 
काय करते है | गावो भ सफाइ, स्वास्थ्य खेता बारी मे सुधार, 
पंचायतों की स्थापना इत्यादि समस्याओ के विपय में संस्था 
बतलाये हुये ढंग से प्रचार करना इन काय करत्ताओ का _कोस 


होता है । 


श्रीयुत मेहता ने आम सुधार काय से गांव की पाठशाला की 
मदद लेने पर बहुत जोर दिया है | उनका कहना है कि गांव की 
पाठशाला को झ्राम सुधार काय का केन्द्र बनाना चाहिये। बना- 
रस जिले से जहां जहां आस सुधार किया गया, वहा बढ़ा पाठ- 
शालाये खोली गई ओर बच्चो के साथ ही प्रोढ़ो को भी शिक्षा 
दी गई । जब माता पिता शिक्षा के महत्व को समझ लेते है. तब 
वे अपने बच्चो को पाठशाला भेजने मे आनाकानी नहीं करते। 
पाठशाला का शिक्षक गांव वालो मे उन सच बातो का प्रचार 
करता है जिनकी गांव मे आवश्यकता होती है | गांवो में जलाने के 
लिये ईंधन कम होने के कारण गांव के लोग गोबर के कंडे जलाते 
हैँ, जिससे बहुमूल्य खाद नष्ट होता है। इस समस्या को हल करने 
के लिये श्री मेहता ने यह योजना निकाली कि कि भ्राम निवासियों 
को यद्द बतलाया जावे कि वृक्ष लगाना पुण्य का काम है,इस लिये 
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चष से एक दिन वृक्ष लगाने का त्योहार मनाया जाबे । उस दिन 
गांव का रहने वाला हर एक पुरुष एक एक वृक्ष लगावे । इस 
प्रकार थोड़े दिनो मे ईंधन की समस्या हल हो सकती है ओर 
गोबर खाद के लिये बच सकता है । बनारस जिले मे गांवो की 
सफाई के लिये दिवाली और होली के त्योहारों का बिशेष उपयोग 
किया गया है | दिवाली और होली के त्योहारों पर हर एक 
गृहस्थ अपने घर की सफाई करता है.बनारस मे गांव वालो को यह 
सममाया गया कि घर के साथ गांव की सफाई करना भी उनका 
धम है। इस प्रकार व मे गांवो की दो बार सफाई हो जाती है । 
बनारस की ग्राम सुधार संस्था गांव से कार्य करने वालो को, 

सहकारिता विभाग की सहायता से उन सब विपयो की शिक्षा 
देती है जो कि गांवो मे काये करने वालो के लिये आवश्यक 
है । यह उपदेशक (कायकर्त्ता ) घूम घूम कर गांवों मे 

मैजिक लेन्टने छारा तथा अन्य साधनों से प्रचार करते है । 

दाइयो को आधुनिक ढंग से बच्चा जनाने की शिक्षा दी जाती हे । 

श्रीयुत मेहता ने इस वात पर बहुत जोर दिया है कि गांव वालों 

के अन्ध विश्वासो तथा ससाजञ्ञ की बुरी रूढ़ियो को नष्ट करने के 

लिये यह आवश्यक है कि गांव की क्रिम्बदन्तियां, आम्य गीतों, 

तथा कहावतो का ही उपयोग किया जावे। ऐसे गीत,किम्बद्न्तियां 

ओर कहावते इकट्ठी की जावे जो कि अन्ध-विश्वासो के विरुद्ध 

हो ओर उनको गाकर तथा सुना कर उनका ग्रचार किया जावे । 

शयुत मेहताजी ने इस प्रकार की कहावते इकट्ठी भी को हैं। 
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जन्चा को जिस प्रकार रखना चाहिये, वच्चों का पालन |किस 
प्रकार करना चाहिये, तथा हैजा प्लेग ओर चेचक इत्यादि रोगों 
से किस प्रकार बचना चाहिये, यह सब बाते गांव वालो को घत- 
लाई जाती हैं तथा ओऔपधियां बांटने का भी प्रवंध किया 
जाता है । 

श्री० मेहताजी ने देशी खेलों के द्वारा गांव के बालकों के 
स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न किया है | गांवों मे अखाड़े खोले 
गये है जिनसे गांव के युवक कुश्ती लड़ते है। 

सहकारिता विभाग की सहायता से गांवों मै साख समितियां, 
रहन सहन सुधार समितिया और कहीं कही क्रय विक्रय समितियां 
भी स्थापपित की गई है | 

श्रीयुत्‌ मेहता जब तक बनारस के जिलाधीश रहे तब तक तो 
ग्राम सुधार काय बड़े उत्साह से होता रहा किन्तु उनके बनारस 
से चले जाने के उपरान्त काय से कुछ शिथिलता आ गई । 


प्रतापगढ़ में ग्राम संगठन कार्य--संयुक्त प्रान्त मे 
बनारस के अतिरिक्त प्रतापगढ़ जिले से सहकारिता विभाग ने 
आस संगठन काये किया है। लगभग पांच वर्ष हो गये जब 
प्रतापगढ़ ज़िले मे ग्राम संगठन काय आरम्भ किया गया था ! 


सहकारिता विभाग ने अपनी बहुत सारी शक्ति इस कार्य मे 
त्ञगा दी है । 


रहन सहन सुधार समितियों की अधिक संख्या मे स्थापना 
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की गई है । यह समितियां गांवो की सफाई करवाती हैं; गड़ढ़ो 
मे खाद तैयार करवाती हैं, वथां श्रामीणों को सामाजिक कार्यो 
पर फिजूलखचे करने से रोकती है। गांव वालो के आपस के 
भझगड़ो का निबटारा करने के लिये पंचायते स्थापित की गई है। 
इन गांवों मे साख समितियों के द्वारा किसान को समुचित साख 
देने का प्रयत्न किया जा रहा है | कृषि विभाग के सहयोग से 
उत्तम बीज, खाद, तथा यन्त्रो का प्रचार किया जा रहा है और 
स्वास्थ्य विभाग की सहायता से गांबो की सफाई कराने तथा 
वीमारियो को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ लोगो का 
यह कहना है कि सहकारिता विभाग को अब अपनी शक्ति अन्य 
ज़िल्ो मे लगानी चाहिये । 

इन दो स्थानों के अतिरिक्त फेजाबाद जिले मे भी ग्रास संग- 
ठन काय॑ शुरू किया गया है | गोडा जिले से कोटे आफ वाडंस 
ने “ मेरी उम्मेद ” नामक आदश गांव बसाया है । 

राजपूताने के जयपुर राज्य में “बनस्थली” नामक गांव के 
आस पास ग्राम संगठन काय हो रहा है । शिक्षा, उद्योग-घन्धों 
की उन्नति, सफाई, रीति रस्सो मे सुधार, और साख का प्रवंध 
करना ही इस योजना की मुख्य वाते है । 

अभी तक जिन स्थानों पर भी ग्राम संगठन कार्य किया गया 
है, वह केवल ग्रयोग मात्र है, कही मी विस्तृत क्षेत्र मे आम संग- 
ठन काये नहीं हुआ है । राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) आम 
उद्योग-सघ द्वारा इस काय को बड़े क्षेत्र से करना चाहती है, 
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परन्तु अभी इसके विषय से कुछ कहा नहीं जासकता क्योकि 
आम-उद्योग-संघ अभी तक अच्छी तरह काम शुरू भी नहीं कर 
सका है। 

गांवों के प्रति जनता की रुचि देखकर भारत सरकार तथा 
ग्रान्तीय सरकारो का ध्यान सी इस ओर गया है । सच १६३४-३६ 
के बजट में भारत सरकार ने थस सुधार काय के लिये एक 
करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकारो को दिया है । भारत सरकार से 
मिले हुए धन के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों ने भी कुछ घन इस 
काय के लिये अपने वजटो मे रखा है और अपने अपने प्रान्तो 
से योजनाये तैयार करके कास शुरू कर दिया है। 


५ ९ बिक जप 
ग्राम संगठन काय चाहे जिस प्रकार किया जावे, परन्तु दो 
वाते अवश्य ध्यात से रखनी चाहिये :--- 


(१) गांवों का सुधार तभी सफलतापूबक हो सकता है जब कि 
गांव को सब समस्याओं को एक साथ हल किया जावे | गांव की 
एक आधघ समस्या को लेकर कांये करने से कोई लाभ न होगा । 


(२) आम संगठन का आधार सहकारिता आन्दोलन होना 
चाहिये। यदि सहकारिता आन्दोलच की नीच पर ग्राम संगठन 
की दीवार खड़ी न की गई तो ग्राम संगठन कार्य का प्रभाव 
स्थायी न होगा । 


इक्कीसर्वा परिच्छेद 
उपसहार 


भारतवप मे सहकारिता आन्दोलन का आरस्भ हुए ३१ बप 
के लगभग समय होगया, किन्तु आन्दोलन ने इस देश के आर्थिक 
जीवन मे कोई विशेष परिवतेन उपस्थित कर दिया हो, ऐसा दिख- 
लाई नही देता | इसका कारण यह है कि आन्दोलन अभोतक शक्ति- 
हीन है। बर्मा मे तो आन्दोलन की सत्य द्वी होगई | बहां अधिकांश 
सहकारी समितियां द्वांलिया होगई; कुछ वर्षों से वहां का सह- 
कारी विभाग केवल्न समितियों को द्वालिया बनाकर उस संबंध 
की ही कायवाही कर रहा है । वर्मा का तो प्रान्तीय बेक तक फेल 
होगया । वहां आन्दोलन नये सिरे से चलाया जाये तब 
भविश्य से कुछ आशा की जासकती है । किन्तु एक बार हजारों 
समितियों के द्वालिया होजाने पर नई समितियों की स्थापना 
करना कठिन होगा । 


आपसाम, मध्यप्रान्त, बिहार-उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिमी सीमा 
प्रान्त से भी आन्दीलन शक्तिहीन है | इन प्रान्तों मे आन्दोलन 
फैल नही रहा है । साख समितियों को अवस्था भी सन्तोपज्ञनक 
नही है । किन्तु प्रयत्व करने से समितियों की अवखा सधर 
सकती है और आन्दोलन को मजबूत बनाया जा सकता है । 

बड़े प्रान्तो से पंजाव और बम्वई में पूर्ण रूप से नहीं, किन्तु 
साधारण रूप से आन्दोलन सनन्‍्तोषजनक है, इनके उपरांत ऋमशः 


श्ध्प भारतीय सहकारिता आन्दोलन 

मद्रास, संयुक्त आ्रान्त तथा बंगाल का नम्बर आता है | यद्यपि 
इन प्रान्तो मे भी बहुत संख्या मे समितियां, ऐसी है कि जिनकी 
दशा सन्‍्तोपजनक नहीं हैं. और प्रति वर्ष सेकड़ों समितियां दिवा- 
लिया होती हैं किन्तु फिर भी आन्दोलन की दशा अत्यन्त शोच- 
नीय नहीं है | अजमेर-मेरवाड़ा कुर्ग तथा देहली प्रांतों मे आदो- 
लगन की दशा साधारण है । 

देशी राज्यों मे भी आन्दोलन की दशा सन्‍्तोपजनक नहीं है 
भूपाल मे आन्दोलन की दशा अत्यन्त शोचनीय है । ग्वालियर, 
इन्दीौर, तथा काश्मीर मे आन्दोलन अभी शक्तिहीन है, मेसूर, 
हैदराबाद, बड़ौदा, तथा ट्रावंकोर राज्यो मे आन्दोलन की साधा- 
रण दशा है। अधिकतर देशी राज्यों मे आन्दोलन अभी आरम्भ 
ही नही हुआ | 

तीस वर्षो के उपरान्त सहकारिता आन्दीलन को देश से एक 
प्रबल, शक्तिशाली आन्दोलन बनजाना चाहिये था । आन्दोलन 
को खय॑ अपने आप बढ़ना चाहिये था। ग्रामीण जनता को खय॑ 
सहकारी समितियों की माग करनी चाहिये थी, महाजन को इस 
आन्दोलन से डरना चाहिये था तथा सहकारी समितियों के 
सद्स्यो की आर्थिक स्थिति सुधरना चाहिये था किन्तु अभीतक 
ऊपर लिखे चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होरहे है इस कारण हम इस 
नतीजे पर पहुँचते है कि आन्दोलन की दशा संवोषजनक नही है। 

आन्दोलन की असफलता के कारण बहुत से है, भिन्न भिन्न 





... विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारणो को मुख्य माना है,जिनके विपय मे 
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आग लिखा जावेगा। किन्तु अभी तक विद्वानों का ध्यान 
ग्रामीण ऋण की ओर यथेष्ठ आकर्पित नहीं हुआ है; यह, 
लेखक की सम्मति मे आन्दोलन की असफलता का मुख्य कारण 
है। यहां ग्रामीण ऋण के विपय मे वे सब बातें दो हराने की 
आवश्यकता नहीं जो कि तीसरे परिच्छेद मे लिखी जाचुकी है, 
केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि किसान महाजन के चंगुल 
में बुरी तरह से फंसा हुआ है, वह चोटी से लेकर एड़ी तक ऋण 
मे डूबा हुआ है । महाजन के शोषण करने का ढंग ऐसा विचित्र 
तथा भयंकर है कि किसान कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता | इस 
का फल यह हुआ है कि किसान तथा अन्य निर्धन वर्गों का 
जीवन निराशावादी बनगया है । जिनको विश्वास नहीं, जिनको 
आशा नही कि हमारी दशा सुधर सकती है, उनमे सहकारिता 
आन्दोलन कैसे सफल हो सकता है ! अस्तु, इस समस्या को हल 
करने का सब प्रथम प्रयत्न होना चाहिये। 


भारतीय किसान तथा निर्धन वर्गों मे अशिक्षा का अखंड 
साम्राज्य है । शिक्षा प्रत्येक आन्दोलन की पूर्ण सफलता के लिये 
आवश्यक है । सहकारिता आन्दोलन मे तो शिक्षा की और भी 
आवश्यकता है, क्यो कि सदस्यों को रूयं सहकारी साख समि 
तियो को चलाना पड़ता है | समितियों के दिसाव रखने के लिये 

: उनकी काय वाही लिखने के लिये शिक्षा की आवश्यकता है । 
भारतवर्ष मे सहकारी साख समितियों के लिये सदस्य सनन्‍्त्री नद्ठी 
सिलते,इस कारण बाहर के आदमी को मंत्री नियक्त करना पड़ता 
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है। आठ या दस समितियों का एक ही सन्त्री दोता है, फल यह 
होता है कि सनन्‍्त्री ही इन समितियों का कर्ता धर्ता बनजाता है 
ओर सदस्यों को काय करने की शिक्षा नहीं मिलती । इस गूप- 
सैक्रोटरियो के विरुद्ध बहुत शिकायत है किन्तु वे जमे हुए है। 
हेनरी वुल्फ जैसे प्रसिद्ध विद्वान का मत है. कि अशिज्षा आन्दोलन 
की गति धीमी अवश्य रखती है किन्तु आन्दोलन की असफलता 
यथा सफलता इस पर निर्भर नही है क्योकि किसान अशिक्षित 
होते हुए भी बुद्धि का तेज होता है | यदि उसे सहकारिता 
के सिद्धान्तो की शिक्षा ठीक प्रकार से दीजावे तो वह समिति को 
भली प्रकार चला सकता है | 


भारत मे बहुत से विद्वानो का मत है. कि आन्दोलन सावे- 
जनिक न हो कर एक सरकारी नीति ( 888/8 70009 ) के रूप 
में चलाया जा रहा है, यही आन्दोलन की नि्बलता है। है भी यह 
बहुत कुछ सत्य । यदि देखा जाबे तो सहकारिता विभाग का 
रजिस्ट्रार ही आन्दोलन का सर्वेसवां है। समितियों का निरोक्षण 
करना, नई समितियों का रजिस्टर करना, खराब समितियों का 
तोड़ना, तथा उनका आडिट कराना उसके मुख्य कार्य है। रजि- 
स्टार अधिकतर कोई सिविलियन होता है अथवा उसी ग्रेड का 
कोई कमचारी, उसके नीचे डिप्टी रजिस्ट्रार तथा इन्सपेक्टर द्वोते 
है। असिस्टेट रजिस्ट्रार तथा डिप्टी रजिस्ट्रार प्रान्तीय सिवित 
सर्विस के होते है। कोई भी सिविलियन अधिक दिनो तक रजि- 
स्ट्रार नहीं रह पाता, क्योक्ति बह अपनी उन्नति को आन्दोलन 


उपसंहार ३०१ 





के लिये नही छोड़ सकता । फल यह होता है कि रजिस्ट्रार जल्दी 
जल्दी बदला करते है ओर एक नीति स्थायी रूप से काम मे नही 
लाई जाती । रजिस्टर को नियुक्त होते समय सहकारिता का ज्ञान 
नहीं होता, ( श्री० कैल्बट, स्टिकलेड, तथा डार्लिंग इसके अपवाद 
स्वरूप है ) | डिप्टी रजिस्ट्रारो को आन्दोलन से कोई विशेष प्रेम 
नही दोता, क्योकि वे दूसरे विभागो मे जाने की चेष्टा करते रहते 
है | एक डिप्टी कलैक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार बनने पर प्रसन्न नहीं 
होता । किसी सी आन्दोलन के लिये यह आवश्यक है कि उसके 
संचालक उत्साह और लगन के साथ उसमे जुटे । अधिकतर 
सहकारिता विभाग के कार्यकर्ताओं मे इस बात का अभाव है । 
जो सज्जन कि इस आन्दोलन में अवैतनिक कार्य करते हैं वे 
सेवाभाव से काम नही करते वरन सरकार को प्रसन्न करके 
पदवी इत्यादि प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं. | यहां यह कह 
देना आवश्यक होगा कि बम्बई तथा मद्रास प्रान्त मे तथा अन्य 
प्रान्तों मे भी कुछ ऐसे सज्जन अवश्य मिलेगे कि जो शुद्ध सेवा 
भाव से काम कर रहे है। श्रीयुत्‌ देवधर, सर लल्लू भाई सांचल 
दास, श्री० एस, एस- तलमाकी, श्रीयुत्‌ रासदास पंतल , तथा 
मद्रास के श्री टी. के. हनुसन्‍्त राव और सर्वेन्ट-आफ-इण्डिया 
सोसायटी के कार्यकर्ताओं की जितनी प्रशंसा की जावे, वह थोड़ी 


आप 


है, किन्तु अधिकतर कार्यकर्ता पहिली श्रेणी के है । 


इस सबका फल यह हुआ है कि सहकारी साख समिति का 
सदस्य समिति को अपनी संस्था न समझ कर सरकारी चैक 
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सममता है। वह तो समझता है कि जिस प्रकार सरकार तक़ाबी 
बांटती है उसी प्रकार यह सरकारी वेंक ऋण देता है । इसका 
अर्थ यह है कि सहकारी समिति का सदस्य सहकारिता के मूल 
सिद्धान्त से अपरिचित है। वह यह नहीं समझता कि यह स्वा- 
वलम्बन का सिद्धान्त है । हम लोग मिलकर अपने पेरो स्वयं 
खड़े हुए है ओर अपनी आर्थिक उन्नति का प्रयत्न कर रहे है। 
इस अनिभिज्ञता का मुख्य कारण यह है कि सैन्ट्ल बेक के 
कमचारी तथा अन्य संगठनकर्ता सदस्यों को सहकारिता के 
सिद्धान्तो की शिक्षा नही देते, जो अत्यन्त आवश्यक है और जिस 
पर मेकलेगन कमेटी ने विशेष जोर दिया था। इसके अतिरिक्त 
सुपरवाइजर, सैन्ट्ल बेक के कर्मचारी तथा अन्य कार्यकर्ता 
सदस्यो को यह नही बतलाते कि यह समिति तुम्हारी है, तुम्ही 
इसके सालिक हो, तुम इसका प्रबन्ध स्वयं जेसा चाहो कर सकते 
हो | इसका कारण यह है कि कर्मचारीगण यह समभते है कि 
ऐसा करने से सदस्यों पर रौब नहीं रहेगा तथा सैन्ट्ल बैंक का 
रुपया वसूल नही होगा । ऐसी परिस्थिति से भम्ला किसान यह 
केसे समझ सकता है कि समिति का वही मालिक है और समिति 
उसी की चीज है। जब तक कि किसान ऐसा न समभने लगे, 
उनमे स्वावलम्बन के भाव जागृत न हो उठे,तच्॒ तक यह आन्दो- 
लन सहकारिता आन्दोलन नहीं कह्या जा सकता। कोई भी 
आन्दोलन इस प्रकार सफल नही हो सकता | जर्मनी मे सहकारिता 
आन्दोलन के जन्मदाता श्री० रेफीसन तथा श्री० स्कूलज ने किसी 
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स्वाथवश उसे नही चलाया था, वे अपने निर्धन माइयो की सेवा 
के लिये सरकारी नौकरियों को ठुकरा कर उसके जन्मदाता बने 
थे। आन्दोलन के असफल होने का एक यह सुख्य कारण है 
कि इससे काये करने वालो मे लगन नहीं है। श्री० रेफीसन 
सरकारी सहायता के दोपो को जानते थे। बे कहते थे कि यह 
आन्दोलन स्वावलस्बन तथा आत्मनिभरता के सिद्धान्त पर खड़ा 
किया गया है, सरकारी सहायता लेने से आन्दोलन में निबलता 
आ जावेगी । यही कारण था कि उन्होने यह नियस बनाया कि 
सरकारी सहायता न ली जावे । भारतवप मे स्थिति ऐसी थी कि 
बिता सरकारी सहायता के आन्दोलन का देश मे प्रवेश भी नहीं 
हो सकता था| सभी विद्वान एक स्वर से इस बात को स्वीकार 
करते है कि प्रारम्भिक काल मे सरकारी सहायता के बिना 
आन्दोलन चलाया नहीं जा सकता किन्तु यह विचार जोर 
पकड़ता जा रहा हैँ कि अब आन्दोलन को जनता के हाथो मे 
सौप देना चाहिये। परन्तु शाह्दी कृपि कमीशन की सम्मति इसके 
बिलकुल विरुद्ध है। कमीशन ने तो यहां तक कह दिया हे कि 
अयैतनिक कायकर्त्ताओ को आन्दोलन मे आते के लिये उत्सा- 
हित नही करना चाहिये । 


इस सम्बन्ध से एक बात उल्लेखनीय है, कही कही सहकारी 

समितियों का उपयोग डिस्ट्रिक्ट बोडे, प्रान्तीय कौसिल, तथा 

एसेम्वली के चुनाव सम्बन्धी प्रचार से किया जाने लगा हैं | 

सन्दूल्न चेंको के डायरेक्टर तथा अन्य प्रभावशाली कार्यकर्ता 
# 
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अपने चुनाव से समितियों का उपयोग करते है । पंजाब के रजि- 
स्टार महोदय ने पिछली रिपोट मे इस ओर संकेत किया। अभी 
तक यह रोग अविक नही है किन्तु सम्भव है कि भविष्य मे यह 
भसर्यंकर रूप धारण करे, इस कारण अभी से इसे रोकने का 
प्रयत्न होना चाहिये | 








सहकारिता आन्दोलन की असफलता का एक कारण सह- 
कारी समिति के सदस्यो के साथ असभ्य व्यवहार भी है। सह- 
कारिता का सिद्धान्त तो यह है. कि ससिति के सदस्य अपती 
आवश्यकताओ का अनुमान लगा कर अपने सम्सिलित अपरि- 
मित दायित्व पर बैंक से कर्ज ले ले, रुपये को आवश्यता- 
नुसार आपस मे बांट ले ओर अदायगी के समय हर एक सदस्य 
अपनी किश्त दे दे तथा पंचायत समिति के ऋण को किश्त बेक 
को चुका दे , क्योकि सारे सदस्य समिति के ऋण के देनदार है । 
इस कारण यदि कोई सदस्य अपनी किश्त नही चुकाता तो अन्य 
सदस्य उस पर जोर डालेगे ओर उससे वसूल कर लेगे । किन्तु 
इसके विपरीत होता यह है कि बेक के कमेचारी उस गांव मे पहुंचते 
है, जिसके सदस्यों पर ऋण होता है| बेक के मैनेजर अथवा 
प्रबंधक ( सुपरवायजर ) सालिक की भाति बैठते है और सदस्य 
हाथ बाध कर दूर खड़ा रहता है जो समय पर रुपया अदा नहीं 
कर पाते उन पर फटकार पड़ती है, गाली दी जाती है, और कभी 
कभी पिटवाया भी जाता है । इससे दो बड़ी हानियां होती है, एक 
तो सदस्य की दृष्टि मे समिति का मूल्य नही रहता, वह महाजन 


रा धन्‍त 6 
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की तरह ही बैक के कर्मचारी को ऋण-दाता सममता है । दूसरे 
जो किसान यह सब देखते हैं बह यह समभते है कि समिति से तो 
महाजन ही अच्छा है क्योकि वह सबो के सामने अपमानित तो 
नहीं करता । यही कारण है कि सहकारिता आन्दोज्नन अभी तक 
जनता को आकर्षित नही कर सका | संयुक्त प्रान्त के आन्दोलन की 
जांच करने के लिये जो ओकडन कमेटी बिठलाई गई, उसने एक 
स्थान पर रिपोर्ट मे लिखा है कि अन्दोलन खय॑ फैल नहीं रहा है। 
सोचने की बात है यह है कि यदि आन्दोलन को ग्रामीण जनता 
लाभदायक समभतती तो आन्दोलन तीत्र गति से बढ़ता । किन्तु 
ऐसा नहीं हो रहा है, इससे यद अनुमान सहज मे ही हो सकता 
है कि आन्दोलन के संचालन मे कही न कही दोप अवश्य है । 
पंजाब, बम्बई, तथा मदरास को छोड़ कर अन्य प्रान्तों मे तो 
सहकारी साख ससितियों ने महाजन का ध्यान भी अपनी ओर 
आकर्षित नही किया है। महाजन की स्थिति गांवों में उतनी ही 
मजबूत है. जैसी कि पहिले थी, वह सहकारी साख समितियों से 
भयभीत नही हुआ है | इन सब बातो से यह स्पष्ट हो जाता हैं 
कि आन्दोलन मे जीवन शक्ति की कमी है | 

भारतीय सहकारिता आन्दोलन की एक कमी यह भी है छि 
आन्दोलन साख समितियों तक ही सीमिन रहा । मैर सामस्त 
समितियां संख्या मे बहुत कम है । बात यह थी कि ग्रामीण ऋग्ग 
की इतनी भय कर समस्या सामने उपस्थित थी कि आरस्म से 
केवल साख समितिया ही स्थापित करने का प्रचत्त किया गया 


भारतीय सहकारिता आन्दोलन 








दि: व मनिसललक पर प य ान नि म नयााासा य ा  ा  +>नयल>र, 
. और आज भी कार्यकर्ताओं का ध्यान साख समितियों की ओर 
ही अधिक है | मारतवप जेसे कृपि प्रधान देश से साख संमि- 
तियां अत्यन्त आवश्यक है, उनके महत्व को कोई अख्ीकार 
नही कर सकता किन्तु सैर साख समितियों की भी उतनी ही 
आवश्यकता है | गांव का सहाजन किसान को केवल ऋण ही 
नहीं देता, वह गांव का दूकालदार भी होता है. अर्थात्‌ किसान 
को आवश्यक वस्तुएं वेचता है ओर उसके खेतो की पेदावार 
खरीदता है । जब तक कि सहकारी समितियां क्रय-विक्रय को भी 
अपने हाथ मे लेकर महाजन को उसके स्थान से हटा नहीं देती. 
तब तक सहाजन का वल्ल नष्ट नही होगा ओर न किसान की 
आर्थिक दशा ही सुधर सकती है। यही नही, और भी दिशाओं 
में सहकारिता आन्दोलन को क्सिानो की सहायता रनी है । साथ 
ही साथ य्रह-उद्योग धन्धों से लगे हुए कारीगरो के लिये उत्पादक 
समितियों की भी नितान्त आवश्यकता है । हे का विपय है कि 
कुछ दिनो से सहकारिता विभाग तथा अन्य कार्यकत्तों गेर-साख- 
समितियों की आवश्यकता का अनुभव करने लगे है और इस 
ओर प्रयत्न भी किया जा रहा है । 





एक दोप जो कि इस आन्दोलन मे घुस आया है, वह है काग़जी 

लेन देत -- जब समिति के सदस्य रुपया अदा नहीं करते तो 
समिति बैक से उतना ही ऋण ले लेते है जितनी किश्त उन्हे 
चुकानी होती है | बेक के वही खाते में पिछली किश्त चुकता 

८» दिखा दी जाती है, और उतना ही रुपया नये ऋण के रूप में 
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दिखला दिया जाता है । इसका अर्थ यह है कि रुपया वसूल नहीं 
होता, केवल लिखा-पढ़ी करली जाती है ओर अधिकारियों को 
धोखा दिया जाता है । ् 

कही कही पंचायतदार बेईमानी करते हैं, कही कही महाजन ही 
समिति को हथियाने का प्रयत्न करता है, किन्तु भाग्यवश अब यह 
दोष कम दृष्टिगोचर हो रहे हे । 

ऊपर लिखी हुई समालोचना से पाठकरगण यह न समझ ले 
कि आन्दोलन से देश को कोई लाभ ही नही हुआ है । यह तो 
मानना ही होगा कि आन्दोलन अभी निबल है, दोप-पूर्ण संग- 
उन तथा कार्यकर्ताओं की अकमण्यता के कारण यह अभी तक 
सबल नही हो सका है | फिर सी आन्दोलन से देश को बहुत 
लाभ हुआ है | साख समितियो के बिपय से लिखते हुए हमने इस 
विपय से शाही कृषि कमीशन की सम्मति लिखी थी। कृपि कमी- 
शन की सम्मति मे सहकारिता आन्दोलन के विपय से जान- 
कारी बढ़ रही है, मितव्ययिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
वैकिंग के सिद्धान्तो की शिक्षा दी जा रही है, जहां आन्दोलन की 
नीव दृढ़ है वहां महाजन ने सूद की दर घटा दी है, तथा सदाजन 
का प्रश्भुत्व कम हो गया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
किसानो की मनोवृत्तियां बदल रही हूं। ? क्ृपि कमीशन की तो 
यह राय है. कि किसानों का उद्धार सहकारिता आन्दोलन की 
सफल्लता पर ही निर्भर है, यदि यह आन्दोलन असफल हुआ ते। 
भारतीय किसान वर्ग के सुधार को सारी आशा नष्ट हो जानेगी। 





य 
कि 


भारतोय सहकारिता आन्दोलन 


है लक 2 ४ ड़ 
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शक 





कहा है कि आन्दोलन की आर्थिक दशा संतोपजनक है; हां, उसके 
सचालन मे बहुत से दोप है। 


असी तक सहकारिता आन्दोलन का प्रचार बहुत कम हो 
पाया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सहकारी साख समि- 
तिया, ग्रामीण जनता को जितने ऋण की आवश्यकता होती है, 
उसका केवल पांच फी सदी ऋण देती है। सहकारी साख समि- 
तियो के सदस्यों की एक शिकायत यह रही हैँ कि जब उनको 
रुपये की आवश्यकता होती है तब उन्हे रुपया नही मिलता,लिखा- 
पढ़ी तथा जाच मे बहुत समय लग जाता है। किसान को समय 
पर रुपया मिज्नना चाहिये --- रुपया समय पर न मिलने पर उसे 
बहुत कठिनाई होती है इस कारण विवश होकर उसे महाजन से 
रुपया लेना पड़ता है । 


अन्तिम शब्द--मारतवपे से लगभग ७ लाख गांव है, 
अधिकांश ( ६० प्रतिशत ) जन संख्या गांवो मे निवास करती है। 
आज हमारे गावो की दशा अत्यन्त पतित है और उनमे रहने 
वाजी जनता के अधिकांश भाग का जीवन निर्धनता, अज्ञान तथा 
गदगी से भरा हुआ है, उसका शोषण अत्यन्त निर्देयता से हो 
रहा है | ऐसी दशा मे भ्रासीण जनता जीवित है, यही क्या कम 
आमख्य की बात है। आयरिश किसानो के उद्धारकर्ता, आयर- 
लेड मे सहकारिता आन्दोलन के जन्सदाता, सर होरेस-प्लैकट के 
शब्दों मे किसान के उद्धार के लिये तीन बस्तुओ की आवश्यकता 


न्दीलन के दोपो की ओर संकेत करते हुए कृषि कमीशन ने 
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>> 


है, अच्छी खेती ( 3560० (गा 77० ), अच्छा जीवन 
(86॥९० ॥श78) तथा अच्छा व्यापार (960९7 7प्रथं7९४६) | 
भारतीय ग्रामीण को इनकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

हर का विषय है कि कुछ दिनो से शिक्षित भारतीयों का 
ध्यान प्राम्य जीवन को सुधारने की ओर गया है । किन्तु यह 
सबमान्य बात है कि ग्रास संगठन का काय बिना सहकारिता के 
हो ही नही सकता । यदि हम चाहते है कि हमारे ग्रामीण भाइयों 
की दशा सुधरे तो हमे सहकारिता आन्दोलन से लग जाना 
चाहिये। जो चमत्कार कि सहकारिता आन्दोलन ने आयरलैड, 
जमेनी और इटली मे कर दिखलाया वह भारतवर्ष मे भी हो 
सकता है। किन्तु अभी तक हमारे शिक्षित वर्ग ने इस ओर ध्यान 
ही नही दिया । यदि हमारा शिक्षित वर्ग बिशेषकर नवयुवक 
समुदाय इस ओर लग जाबे तो थोड़े समय मे आन्दोलन गांबो 
की कायापल्ट करदे | जिस सहकारिता आन्दोलन मे राष्ट्र निर्माण 
की इतनी शक्ति है उस आन्दोलन की ओर से कोई भी देश-भक्त 
उदासीन किस प्रकार रह सकता है. ? जिस दिन हम भारतवासी 
सहकारिता आन्दोलन के मे को समझ लेगे और आन्दोलन 
का प्रचार गांव गांव मे कर सकेगे, उस दिन भारतीय ग्राम जीवन 
सुखसय हो जावेगा । 
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